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 लोक-सभा  वाद-विवाद

 (  भाग  १  प्रश्नोत्तर )
 en

 ४६३  ¥E¥

 लॉक-समां
 को  इस  प्रकार  के  प्रतिवेदन  की  कोई

 प्रति  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।

 २३  १९५४  site  जी  हां  ।  ६

 १६५४ को  वाशिंगटन में  वार्ता शुरू  होगी  |

 लोक-सभा  ग्यारह  बजे  सनवेत  हुईं
 श्री  एम०  एल०  frizt  :  क्या  में  जान

 हय  सकता  हूं  कि  इस  सिलसिले  में  कोई
 मिथ्या  महोदय  पीठासीन  et

 हमें  श्ररेन्जमेन्ट  हो  रहा है  ?

 प्रद नों के  मौखिक  उत्तर
 श्री  हाथी

 :
 हो  रहा  लेकिन  wat  तका

 नहरी  पानो  सम्बन्धी  विवाद  महीं हुआ  है  ।

 ने  २७२,  श्री  एम०  एल०  दि वेदो  :
 श्री  एम०  एल०  द्विवेदी  :  कब  तक  होने

 क्या  सिचाई  तथा  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की
 की  सम्भावना है  दौर इस  पर  कब  तक

 बातचीत  शुरू
 कृपा  करेंगे  कि

 श्री  हाथी
 :  ६  दिसम्बर  को  जब  वह क्या  विश्व  बेक  के  दो  आदमियों

 हब  होंगी  ॥ के  शिष्ट  मण्डल  ने  जो  भारत  प्रो  पाकिस्तान

 के  बीच  नहरी  पानी  सम्बन्धी  विवाद  को  लोहा

 न  Vos.  श्री  गिडवानी  :  क्या  वाणिज्य
 सुलझाने  के  लिये  अग्रेतर  वार्ता  करने  को

 REE  में  दिल्ली  कौर  कराची  तथा  उद्योग  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि
 आया  fara  बैंक  को  अपना  प्रतिवेदन

 वस्तुत कर  दिया  क्या  यह  सच  कि

 यदि  तो  उन  के  प्रतिवेदन
 १९५४  में  १९५४  के  मुकाबले  में

 को  स्वरूप
 का  उत्पादन  घट

 क्या  इस  समस्या  के  समाधान
 यदि  तो  इस  के  क्या  कारण

 के  लिये  कोई  त्रिदलीय  वार्ता  होने  की  संभावना  ar

 wie  इस  कमी  के  कारण  दूर  करने  के

 यदि  तो  कौर  क्या  उपाय  किये  गये  हें
 ?

 सिचाई  विद्युत  उपमंत्री  तथा  उद्योग  उपमंत्री

 :  भोर  भारत  सरकार

 493
 श्रीमान  ।  सब  प्रकार
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 के  लोहे के  उत्पादन को  देखने  हुए  कोई  कमी  श्री ह  ato  गुहा  ने  सभा  में  कहा  था  किः

 नहीं हुई  है  ।  लम्बे  रेशे  की  रुई  का  आयात  करना  पड़ता  हैं

 शरर भ  प्रश्न  ही  ait  सरकार  यह  कोशिश  कर  रही  है  कि

 उठते  |  लम्बे  रेशे  को  रुई  के  स्थान  पर  छोटे  रेशे  की

 रुई
 A  wl  रूई  का  प्रयोग  किया  जाये  ?

 *QZo,  पंडित  डॉ०  एन०  तिवारी :
 भी  कानूनगो

 :
 यह  स्पष्ट  ही  क्योंकि

 लम्बे  रेशों  की  रुई  अधिक  कीमती  होती  दै
 ।

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  च्

 किन्तु  राज  कल  छोटे  रेशे की  रुई  के  मुकाबले

 में
 लम्बे  रेशे  की  रुई  के  बने  हुए  कपड़े

 की  मांग

 क्या  हाल  ही  में  लम्बे  रेशे  की  अधिक है  ।

 रुई
 के

 आयात  में  कुछ  कमी  हुई  कौर
 पंडित  डी०  एन०  तिवारी :  क्या  सामुद्रिक

 छोटे  रेशे  की  रुई  के  उत्पादन  सीमा  शुल्क  अधिनियम  के

 लिये  क्या  प्रोत्साहन  दिया  जा  रहा  है
 ?

 अधीन  रुई  के  शुल्क  की  वापसी  के  लिये

 वाणिज्य  तथा  उपमंत्री
 कोई  दावा  किया  गया  है  ?

 कानूनगो )  श्रीमान  ।  श्री  कानूनगो :  जी  अवश्यमेव  किया

 कोई  क्योंकि  हम  मध्यम  गया  होगा  ।

 और  लम्बे  रेशे
 की  रुई

 के  उत्पादन  में  वृद्धि  पंडित  डी०  एन०  तिवारी  :  wat  तक

 करने  का  विचार कर  रहे  हैं ।
 कितना  भुगतान  हुआ है

 ?

 पंडित  डी०  एन०  तिवारी  :  कितनी  श्री  कानूनगो  :  यह  प्रश्न  वित्त  मंत्रालय  से

 कमी हुई  है  पुछना  होगा

 कानूनगो  :  पहले  लम्बे  tat
 पूर्वी  बंगाल  के  प्रेरक

 की  रुई  का  उत्पादन  कुल  उत्पादन  का  १९  FREY,  श्री  बी०  के०  दास  :  कया  पुनर्वास

 प्रतिशत  होता  था  ।  अब  PE4R-—U  में  मंत्री  सभा  पटल  पर  इस  सम्बन्ध  में  एक

 इस  का  उत्पादन  ३४५  प्रतिशत हु  है  ।  विवरण रखने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पंडित  डी०  एन०  तिखारो  :  क्या  लम्बे
 जुलाई  से  १९५४  तर्क

 रेशे  की  रुई  के  स्थान  पर  छोटे  रेशे  की  रुई  प्रति सास  कितने  व्यक्तियों ने  पूर्वी  बंगाल  से
 को

 काम  में  लाने  कोई  प्रयत्न किया  गया  पश्चिमी  बंगाल  को  प्रदान  कियाः  ;  शर

 ?
 कितने  प्रेरकों को  काम  के

 थो  कानूनगो  यह  सम्भव  नहीं  है  स्थानों  कौर  शिविरों  में  भेज  दिया

 छोटे  रेशो  की  रुई  के  सम्बन्ध  में  हमारा  यह  तथा  उन  के  लिये  कोई  अन्य  व्यवस्था  कर

 बिचार है  कि  कौर  भ्रच्छे  नमूनों से  इस  की  गई  ?

 किस्म  सुधारी जाये  ।  पुनर्वास  उपमंत्री  ज०  के०  :.

 ६,२१०  व्यक्ति पंडित  डो०  एन०  तिवारी  :  माननीय  (१)  े
 उपमंत्री ने  कहा कि  लम्बे  रेशे  की  रुई  के

 GPR
 114.0

 स्थान  पर  छोटे  रेशे  की  रुई  का  प्रयोग  करना
 १०  Evy

 144.0
 Yo,  RXR

 असम्भव  है  ।  क्या  उप  मंत्री  जी  को  ज्ञात  है  कि
 +

 १८  फरवरी  ae Ss  को  fea  उपमंत्री  छल  ३३.३
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 २१,५४४  व्यक्ति  ।  विशेषज्ञों के  रूप  में  भारतीय  टेक्नीक

 श्री  बो०  के०  दास  :  क्या  इन  में  से  कोई  सहायता  मांगी  कौर

 ब्यक्ति wa  सियालदह  स्टेशन  तथा  यदि  क़ो  सरकार  का  इस

 किसी  प्रय  स्थान  पर  निराश्रित  पड़े  हुए  हैं  ?
 मामले  में  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  =?

 Sit  पं  के०  भोंसले  :  श्रीमान  ।  वैदेशिक-कार्य  उप र्म त्री  (att
 अनिल

 श्री  बी०  क्०  दास  क्या  यह  योजना
 के०

 :
 सूडान  सरकार  से  भवन

 हीक  प्रकार  से  चल  रही  है  कि  जैसे  ही  विरजन
 निर्माण करने  वाले  इंजीनियरों  इत्यादि  के

 भारत  उन  को  काम  के  स्थानों  पर  सम्बन्ध  में  हमें  कोई  प्रार्थना  प्राप्त  नहीं  हुई

 दिया  जाये  ?  है  किन्तु  न्यायिक  पदाधिकारियों के  रूप  में  सेवा

 करने  वाले  व्यक्तियों  के  सम्बन्ध  में  एक  प्रार्थना थी  जे०  के०  भोंसले  :  कुछ  मामलों  में

 ऐसा  हो  रहा  परन्तु  कुछ  लोग  उस  के  अवश्य  प्राप्त  हुई  है
 ।

 साथ  ही  भूतत्वीय

 बजाय  मार्ग  शिविरों  में  भेज  दिये  जाते
 परिमाप  के  दो  पदाधिकारियों  में  एक  शिक्षा

 हैं  ।
 शास्त्री  तथा  अध्यापकों की  सेवा  के  लिये  भी

 प्रार्थना  प्राप्त  हुई  है  |
 श्री  बी०  के ०  दास  इन  में  से  कितने

 व्यक्ति  कृषक  at  के  हें  ?  सूडान  सरकार  ने  जन  गणना

 पदाधिकारियों  एक  रेलवे  इंजीनियर
 STt Ho

 न०  के०  भोंसले  :  यह  बताना  बड़ा
 के  पद  के  लिये  भारत  के  समाचार पत्र  में

 कठिन  किन्तु  यदि  माननीय  सदस्य  इस
 एक  विज्ञापन  देने  के  लिये  भी  कहा  है  ।

 wet  की  सूचना  दें  तो  में  निस्सन्देह  इस

 का  उसर  दे  दूंगा  ।  भारत  सरकार  अपनी  पूरी

 afer से  सूडान  सरकार  की  सहायता  करने
 श्री  बी०  के०  दास  :  क्या  तक  इन  में

 को  तैयार  कौर  विशेषज्ञों के  लिये  उन  की

 से  कुछ  व्यक्तियों को  पुनर्वासित  किया  जा

 चुका  है
 ?

 प्राथ॑नाश्रों की  कौर  तुरन्त  ध्यान  दिया  गया

 है  ।  ये  सम्बद्ध  मंत्रालयों के  पास  भेज  दी  गई

 श्री  लें  के०  भोंसले  :  are  न्यायिक  पदाधिकारियों  के  लिये

 श्रीमान्  \  जो  उन  की  प्राथनायें  थीं  वे  राज्य  सरकारों

 sil  अमजद अली  :  क्या  इन  सब  व्यक्तियों  के  पास  भेज  दी  गई  हें  ।  सुडान  सरकार  की

 का  विस्थापितों  के  रूप  में  पंजीयन  हो  गया  प्रियंका  के  अनुसार  कुछ  पदों  के  विज्ञापन

 भारत  के  समाचार  पत्रों  में  दे  दिये  गये  हूँ  ।

 श्री  जेठा  लाल  जोशी  :
 शी

 जे०  के०
 भोंसले  :  जी  जैसे  ही  बे

 यह  मानी  हुई

 उन  का  तुरन्त  ही  पंजीयन  कर  लिया
 बात  है  कि  ऐसे  विशेषज्ञों की  बहुत  कमी  है

 mit  विद्वानों  के  उत् प्रवासन  से  इस  कमी  में
 जाता है  ।

 कौर  वृद्धि  हो  रही  है
 ।

 सरकार  इस  कमी  को
 सुडान  को  टेक्निकल  सहायता

 दूर  करने के  लिये  क्या  करने  का  विचार  कर

 FREI,  श्री  जेठा लाल  जोशी  रही है  ?

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 प्रधान  मंत्री  बददिल-कार्य  एवं

 रक्ता  ि  दे  |
 क्या  यह  सच  हे  कि  सूडान  सरकार  (at  जवाहरलाल

 नें  भवन  निर्माण  करने  वाले  इंजीनियरों  तथा  माननीय  सदस्य  यह  जानना  चाहते  हें  कि
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 इस  कमी  को  दूर  करने  अथवा  भारत  में  sit  भी  बहुत  सी  सिफारिशें  की  हें  जिन  को

 प्रशिक्षित  कर्मचारियों  संख्या  बढ़ाने  झभिपूर्ति  प्रधान  रूप  से  समाचारपत्र उद्योग

 कै  लिये  हम  क्या  करने  वाले  हें  ।  यह  बहुत  के  विभिन्न  क्षेत्रों  द्वारा  की  जानी  है  ।

 बड़ा  है  कौर  ग्रत्यन्त  महत्वपूर्ण  है  योजना  पहले  से  यह  कहना  कठिन  है  कि  सरकार

 आयोग  इस  विशेष  ध्यान  दे  रहा है  ।  द्  ी  सि  को  =  a

 इस  att  के  होते  हुए  भी  यदि  कोई  पड़ोसी  में  परिणत  किन्तु  इस  सम्बन्ध  मैं

 तथा  मित्र  देवा  सहायता  चाहता  तो  हमें  यह  प्रत्येक  प्रयत्न  किया  जा  रहा  है  कि  श्रधिकांजे

 भेजनी हीਂ  चाहिये  सिफारिशों  के  बारे  उन  के  बारे  में

 भी
 पी०

 सी०  बोस
 :

 क्या  यह  सच  नहीं
 जिन  की  श्रीमती  सरकार  की  स्वीकृति  पर

 है  कि  भारत के  बड़े  बड़े  शहरों  में  श्री  भी  बहुत
 ही  निर्भर  जल्दी  ही  सरकार  का  निर्णय

 हो  जाये  ।  श्रमजीवी  पत्रकारों  पर
 औद्योगिक

 से  योग्य  इंजीनियर  बेरोजगार  हें  ?

 विवाद  अधिनियम  लागू  करने  वाली  सिफारिश
 थ्रो  जवाहरलाल  नेहरु  में  इस  प्रश्न का

 स्वीकार  कर  ली  गई  है  सनौर  उस  को  कार्य कर्ष

 ऐसे  उत्तर  नहीं  दे  सकता  ।  में  चाहूंगा  कि  माननीब  में  परिणत  किया  जा  रहा  है  ।

 सदस्य  ऐसे  योग्य  इंजीनियरों के  नाम  मेरे  पास
 जीਂ  हां  ।

 भज  दें  ।

 नौ  ।

 प्रेत  आयोग  को  सिफारिशें  श्रोता  तारकेश्वर  सिन्हा  कामिक

 ae  की  प्रणाली  पत्रकारों की  कार्य
 के  २८५.  श्रीमती  तारकेदवरी  सिन्हा :

 सम्बन्धी  स्थिति  का  विनियमन करने  के  लिये बया  सुचना  तथा  प्रसारण  मंत्री  यहं  बताने
 को

 सरकार का  कब  तक  विधेयक  लाने का  विचार
 छुपा  करेंगे कि  :

 है ?
 सरकार ने  कभी  तक  प्रेस  आयोग

 की  कौन  कौन  सी  सिफारिशें  स्वीकार  कर
 tro  केसकर  :  जहां  तक  पत्रकारों  द्वारा

 ली  हूँ  ;
 कार्मिक  संघ  के  रूप  में  काम  करने  का  सम्बन्ध

 औद्योगिक  विवाद  अधिनियम  केਂ  संशोधन
 (  क्या  इस  सम्बन्ध  म  विभिन्

 से  वे  ऐसा  कर  सकेंगे  ।
 राज्य  सरकारों  के  विचार  मांगे  गये

 अभी  तक  कितने  राज्यों  ने
 श्रीम  ग  तारकेश्वर  सिन्हा  :  क्या  सरकार

 का  प्रेस  झ्रायोग की  सिफारिश के  ग्रनुसार
 झपने  विचार  भेजे  कौर

 एक  प्रेस  पंजीयक  नियुक्त  करने  का  विचार

 आयोग  की  सिफारिशों  की

 पूर्ति  में  कितना  समय  लगेगा
 ?

 डा०  केसकर  :  मेरे  लिये  एक  एक

 सुचना  तथा  प्रसारण  मंत्रो
 रिश  के  सम्बन्ध  में  बताना  संभव  नहीं  होगा  ।

 :  कौर  प्रेस  झ्रायोग  ने  जसा  में  ने  बताया  है  सब  सिफारिशों पद

 ३५  बड़ी  बड़ी  सिफारिशें  की  जिन  की  सक्रिय  रूप  से  विचार  किया  जा  रहा  है  :

 के  लिये  वैधानिक
 मुझे  आशा  है  कि  पन्द्रह  दिन  के

 ध्रेदासनीय  आदेशों  या  कार्यपालिका  के
 प्रैस  आयोग  की  बहुत  सी  सिफारिशों के  सम्बन्ध

 अनुदेशों  के  दृष्टिकोण  से  सरकार  की  स्वीकृति  में  स्थिति  बताने  वाला  एक  विवरण सभा  पटल

 अपेक्षित  होगी
 ।

 इस  के  अतिरिक्त  उन्हों  ने  पर  रखा  जा  सकेगा ॥
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 भ्ोमतो  तारकेश्वर सिन्हा  :  क्या  सरकार  प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता

 का  उन  सालों  को  प्रकाशित  करने  का  शो  टो०  सुब्रह्मण्यम  :  राज्यों  ने

 है  जो  प्रेस  आयोग के  समक्ष  दिये  गये  थे  etd  के  लिये  प्रतिनिधियों के  नाम  मेज  दिये

 शौर  यदि  तो  क्यों
 ?

 डा०  :  सर्वप्रथम तो  प्रेस  प्रयोग  के  श  हाथी
 :

 जी  हां
 ।

 राज्यों  aa

 दिया  गया  सांख्य  श्रत्यचिक है  भ्र ौर  प्रतिनिधियों के  नामों  कौ  सिफारि या  कर  दी

 इस  की  बहुत  बड़ी  बड़ी  पुस्तकें  होंगी
 ।

 मैं

 जानता कि  इस  पर  व्यय  का  कुछ  लाभ

 है  ।

 शी  होगा  अथवा नहीं  ।  दूसरे  साक्ष्य  का  बड़ा
 fo  सुब्रह्मष्यम : बोर्ड के पुनगंठन बोर्ड  के  पुनर्गठन

 झंझा
 गुप्त  रूप  से  दिया  गया  था

 ।
 सरकार

 पर  सरकार  कब  से  विचार  कर  रही
 ?

 भी  हाथी  :  सितम्बर १९५४  से  ।
 समझती  है  कि  उस  साक्ष्य  को  तब  तक

 शित  करना  संभव  नहीं  होगा  जब  तक  उन  लोगों  भी  टी०  सुब्रह्मण्यम  :  देरी
 का

 कया  रण

 की  अनुमिति  न  ली  जाये  जिन्हों  ने  इस  ह ै?

 सन  पर  साक्ष्य  दिया  था  कि  यह  गुप्त  रखा
 भी  हाथी  :  कोई  देरी  नहीं  हे  जलाईं

 लायेगा  |
 में  ही  इस  पर  rare  किया  गया  था

 भी
 क्त  दर्शन

 :
 में  जान  सकता  हूं  ने  सितम्बर में  यह  निश्चय  किया था  कि

 कि  इस  रिपो का  हिन्दी  में  भी  अनुवाद फिया  थोड  का  पुनर्गठन  किया  जाये  ।  तब  हमने  राज्यों

 बया  है  या  ऐसा  करने  विचार
 को  सूचना  भेजी  थी  ।  नाम  कभी  ही  मिले  हूं

 ।

 किया  जा  रहा  ताकि  हिन्दी  पत्रकार  मी  इस  का  पुनगंठन हो  जायेगा

 इस  पर  अपनी  सम्मति  दे  सकें  ?
 सी०  आर०  नर  साहब  नाम  कने

 डा०  केंसकर
 :

 भ्र भी  तक  इस  पर  कोई

 विचार  नहीं  gat  है  ।  यह  जरूर  है  कि  एक

 प्राप्त
 हुए  थे

 ?

 भी  हाथी
 :

 लगभग  aga  के  पन्त  में
 ।

 हिन्दी  संस्था  ने  सरकार  से  कहा  था  कि  बह

 इस  का  च्े  करना  चाहती  है  ।
 पटेल

 तु  गहरा  बोर्ड
 नै  २९०.  थ्रो  PAA  ANT  ः  क्या  वाणिज्य

 क  २८६.  सुब्रह्मण्यम  :  क्या  fears  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 तथ  विद्युत  मंत्री  १३  सितम्बर  १९५४  को  कि

 दिये  गये  तारांकित  प्रश्न  सं०  GRe  के  उत्तर
 क्या  सरकार  wat  मी  पटाखों

 के  सम्बन्ध  में  यह  बतानें  की  कृपा  करेंगे

 कि
 क  के  श्रायात्त के  लिये  भ्रनुज्ञप्तियां देती

 कौर

 यदि  लो  बे  VEY —VY
 क्या  उस  के  बाद

 से  तुंगभद्रा  में  कुछ  कितने  पटाखे  पाया  किये  जाने  ह

 बोर्ड  का  पुनगंठन  किया  जा  चुका
 शर  इसी  कालावधि में  देश  में  कितन  उत्पादन

 यदि  तो  का  श्रनूमान 4 ए १ है  ?

 के  सदस्यों  के  नाम  क्या  हें  ।
 वाणिज्य  मंत्री

 सिचाई  तथा  rd  उपमंत्री
 श्रीमान  ।  यह  न  विहित

 :  नहीं  ।  के  जा इशा शा
 SUT  शिक्षक में  रखी
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 मई  मदों  में  से  एक  है-श्रोत इस  wae  यदि  तो  इस

 सब से  भ्रमित  आयात बाले  वर्ष  के  राधे  स्थिति  ?

 आयात का  १  १/२  निश्चित  है  ।  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  टी०

 ५  PEYK—YY  में  सब  प्रकार  ही०  कृष्णमाचारी  )  :  ate

 को
 आतिशबाज़ियों के  कुल  आयात की  यात्रा  जी  भारतीय  पटसन  मिल  संस्था  ने  भारतीय

 मानक
 संस्था  द्वारा  नियत  नमूनों  में

 पटसन  के
 लगभग  एक  लाख  पाउंड  होने  की  आशा

 जिन  का  मूल्य  लगभग  २२५  लाख  रुपये  सम्बन्ध  में  थोड़ा  सा  परिवहन  कर  केਂ  उसे

 होगा  ।  आतिशबाज़ियों का  देशी  उत्पादन  स्वीकार  कर  लिया  है  कौर  भारतीय  कच्चे

 दस  लाख  पाउ  ड  वार्षिक  हें  ।  पटसन  की  खरीद  के  अपने  संविदा  प्रपत्रों  में

 पटाखों  के  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  हें  |  उन्हें  निविष्ट  कर  लिया  है  ।

 श्री  केशाबेथंगार  :  किन  किन  राज्यों  में
 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता

 ।

 स्थानीय  कारखाने  हे  ?  '
 श्री  तुषार  चटर्जी  :  कया  कृषकों  को  पटसन

 श्री  करमरकर  :  में  समझता  हूं  कि  के  व्यापार  के  सम्बन्ध में  जानकारी देने  के

 we  शिवकाशी  कौर  उस
 के

 श्रास  पास  लिये  कोई  व्यवस्था है  ?

 aft  टी  ०  टी०  कृष्णमाचारी :  मेरा  विचार

 श्रीमती  तारकेश्वर  सिन्हा : क्या सरकार :  क्या  सरकार  है  कि  ऐसी  कोई  व्यवस्था  नहीं  है
 ।

 परन्तु

 को  यह  पता है  कि  पटाखों  के  प्रयोग  के  कारण  हम  श्रेया  करते  हैं  कि  राज्य

 दिवाली  के  उत्सव  पर  बच्चों  में  सरकारें यह  काम  कर  लेंगी  ।

 age  सी  दुर्घटनायें होती  हें  ?  सनौर क्या  सरकार
 मेक्सिको  में  राजदूत  का  कार्यालय

 इन  आतिशबाज़ियों  क़ी  बिक्री  are  प्रयोग  पर

 २९२८  श्री  राधा  रमण  :  क्या  प्रधान

 धिक  कड़ी  रोक  लगाने  at  आवश्यकता
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 घर  विचार  करेगी
 ?

 श्री  कर सरकर  !  में  ने  समाचारपत्रों  में  क्या  यह  सच  है  कि  मेक्सिको

 में  शीघ्र  ही  नया  राजदूत  का  कार्यालय
 घोलने

 इस  प्रकार  के  कुछ  समाचार  पढ़े  संरक्षकों  को
 की  आशा

 झपने  बच्चों  का  अधिक
 ध्यान  रखना  चाहिये

 |

 इस  नये  कार्यालय  को  खोलने

 पटसन का  श्रेणीकरण  श्रावव्यकता क्या  है  ;

 २९१.  थी  तुषार  चटर्जी  :  बया  बाणी  इस  राजदूतावास  में  कुल  कितने

 eras  होने  की  श्रेया  और
 तथा  उद्योग  मंत्री  २  सितम्बर  १९५४ को

 qa  गये  तारांकित प्रशन  पे ०  VNR के  उत्तर  इस  कार्यालय  पर

 कि  सम्बन्ध  में  यह  wart  की  करेंगे  कि
 :  कितना व्यय  होगा  ?

 क्या  भारतीय मानक  संस्था  द्वारा
 वे  दैनिक-कार्य  उपमंत्री  अनिल

 किये  गये  पटसन  के  श्रेणीकरण को  स्वीकार  के०  :  (A). जब  tay

 करने  में  भारतीय पटसन  मिल  संस्था की  में  भारत  ar  मैकिस्को  के  बीच  कूटनीतिक

 सम्बन्ध  स्थापित  हुए  थे  तो  वांशिगटन
 के

 हमारे
 मदि  तो

 किस  प्रकार  राजदूत  को  मैक्सिको का  भी  राजदूत  बना
 झोर

 दिया  मया  था  तब  सै  ae  अधिकाधिक
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 किया  जा  रहा  है  कि  अपने  राजदूत  के  काय  को

 अधिक  सुविधाजनक बनाने के  लिये  ak  इस  श्री  गिडवानी  :  क्या  वाणिज्य

 महत्वपूर्ण  मध्य  अमरीकन  गणराज्य  के  साथ  तथा

 उद्योग

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 सम्बन्ध  बढ़ाने  के  लिये  मेक्सिको  मे

 अलग  कार्यालय खोला  जाये
 ।

 भारतीय  राजदूत
 इस  समय  विदेशियों  के  कितने

 का
 कार्यालय  अक्तूबर  PeUy A में

 मेक्सिको  में

 खोला गया  था  ।

 १  Feu  को  इन  oat

 लगभग  सात  ब्यक्ति  ।  ह  ०  ह |  ५००  रुपये  तथा  इस  से  अधिक  वेतन  के

 RY,co,Yoo  रूपये  कितने पद  कौर

 चबा धिक  इस  वेतन  वाले  पदों  पर  कितने

 श्री  राधा  रमण
 :

 क्या  मैक्सिको  सरकार
 भारतीय लगे  हुए  हूं  ?

 भी  दिल्ली  में  नया  कार्यालय  खोल  रही
 वाणिज्य  मंत्री

 :

 रक्षित  बैंक  के  भारत  की  विदेशी

 श्री  अनिल ०  चन्दा  :  उन्होंने  REY?
 झास्तियों  abe  दायित्वों की  गणना  सम्बन्धी

 प्रकाशन के  पृष्ठ  ७०-७३  में  यह  पूछी गई
 से  यहां  दूतावास  खोला  हुआ  है  ।

 कारी  दी  हुई  है  ।  इस  प्रदान की  एक  प्रति

 श्री
 राधा

 रस
 :

 क्या  सरकार  का
 अमरीका

 संसद्  के  पुस्तकालय में  उपलब्ध  है  ।

 में  कोई  कौर  दूतावास  खोलने  का  src  १  geux

 बिचार है  ?  तक  की  जानकारी सरकार  द्वारा  १३  अक्तूबर

 ZENS  को  जारी  की  गई  प्रेसਂ  विज्ञप्ति  में प्रधान  मंत्रो  तथा  बेदेशिक-कार्य  एवं

 दी  हुई  जिस  की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर

 रक्षा  मंत्री
 (att  :

 रखी  जाती है
 ।  परिशिष्ट  २,  अनुबन्ध

 ?

 श्री  राधा रमण  :  अमरीका  में  ।
 संख्या  Qe]

 att  शिवानी  :  क्या  सरकार ने  सभी

 श्री  जवाहरलाल  frat  भी  स्थान
 भारतीय  तथा  विदेशी  सार्थों  को  क्यारियों

 अर  ?  अमरीका  में  तो  हमारा  दूतावास  है  ।
 की  नियुक्ति करते  समय  नौकरी  दफ्तरों

 सरदार  ए०  एस०  सहगल :  क्षे  परामर्श करने  के  कोई  निदेदा  जारी

 माननीय सदस्य  का  aha  दक्षिणी  sacra  किया है  ?

 से  है  ।
 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  do

 पंडित  डी०  एन०  तिवारी  :
 प्रश्न  यह  टी

 ०  कृष्णमाचारी  )
 :  में  समझता

 है  कि  क्या  सरकार  का
 मैक्सिको

 के
 अतिरिक्त  हूं  कि  नौकरी  दफ्तर  से  परामदां  लेते  हें  ।

 अन्य  स्थानों  पर  नये  दूतावास  खोलने  का  मुझे  पता  नहीं  कि  क्या  ऐसा  करना  उन  के  लिये

 विचार  ऋ  maa है

 जवाहरलाल  far  में  श्री  गिडवानी  :  क्या  भारतीय

 कहीं भी  ?  जी  अवसथ  fara में  द  दे  दी  ि  है पारियों  विदेशी  कर्मचारियों  के

 स्थानों पर  क्रमों  में  कोई  भेद  होता  ह्  ?
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 भी
 ले

 टी ०  कृष्णमाचारी :  यह  सूचना
 चवल  पंज बर्द ोय  योजना

 ७  का  कारण  है  ।  भारतीय  *३०१.  श्री  शान
 सिचाई

 तथा  विदेशी  के  वेतन  में  कुछ  भेद
 तथा  विद्युत

 मंत्री  २६  PEU¥  को

 अवश्य है  ।  इस  सूचना  को  प्राप्त  करने  तथा  पूछे  गये  तारांकित  set  संख्या  १४८५  के
 इन  हाथों  को  झपना  दृष्टिकोण  बताने  में  उत्तर के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  करेंगे
 सरकार का  प्रयोजन  इस  विमान भेद  को  fa

 ः

 दूर  करना  है  ।
 क्या  परियोजना  रिपोर्ट  की  ata

 शी  के०  के०  बसु
 :

 सरकार  १,०००
 far  जांच  गंडक  सिंचाई तथा  विदयक्त भ क

 रु०  से  अधिक  बतन  पाने  बाले  भारतीयों

 aa  विदेशियों के  सम्बन्ध  में  अलग  way

 परियोजना  का  प्राक्कलन  तैयार  हो  गया

 wiz

 बता  सकती  है  ?
 यदि  लि  तो  परियोजना  कक

 श्री  टी०  ठी०  कृष्णमाचारी  :  सरकार
 मे  प्रारम्भ की  जायेगी  ?

 के  पास  जो  भी  सूचना  है  वह  उस  विवरण  में
 सिंचाई  विद्युत  उपमंत्री

 दै  दी  गई  है  जो  सभा  पटल  पर  रखा  गया
 x
 ह  ।

 :  जी  नहीं  ।

 भी  टी  ०  एन०  सिह  :  इन  विदेशी  हाथों
 set  उत्पन्न  नहीं  होता  ॥

 द्वार  इस  विषय  पर  सूचना  समय  समय  पर  श्री  aaa  सिह  क्या  गंडक  योजन

 दी  जाती  है  श्रथवा  दो  तीन  वर्षों  बाद  जब  कभी  की  असाधारण  श्रेच्छाइयों  को  ध्यान  में  रखते

 सरकार  मांगती  है  तभी  दी  जाती  है  ?
 जो  सभा  तथा  योजना  केਂ  सम्मुख

 श्री  टी०  टी ०  कृष्णमाचारी  :  इस  मामले  रखी  गई  सरकार  इस  योजना  की  जांच  में

 में  करने  के  लिये  सरकार  को
 alter  कराने  तथा  उसी  के  ्य  शीघ्र

 पहल  करनी  होगी  ।  सरकार  का  विचार
 ही  निर्णय  करना  वांछित  समझती  है

 ?

 अब  प्रति  ay  सुचना  मांगने  का  है  ।
 श्री  हाथी  जांच  पर

 किन्तु  पूछता  के  लिये  सम्मति  देना  योजना
 भी  गिडवानी :  क्या  सरकार  इन में

 आयोग  की  प्राविधिक  मंत्रणा  समिति  पर
 Wares  भारतीयकरण की  गति  से  सन्तुष्ट  निसार  करेगा  |

 है  ?

 श्री  टो०  एन०  fag:  क्या  परियोजना
 शी  करमरकर  :

 सन्तुष्ट  कौर  नहीं
 को  केवल  विद्युत्  उत्पन्न  करने  तथा  सिंचाई

 भी  ।
 करने  के  लिये  ही  आरम्भ  किया  जा  रहा  है

 श्री  गिडवानी  :  इस  से  यह  पता  नहीं  अथवा  बाढ़ों  को  रोकने  के  लिये  नदी  के  बहाव

 खाता  कि  इस  में  कुछ  प्रगति  हुई  है  अथवा  फर  नियंत्रण  करने  का  विचार  है  ?

 सहीं  ।
 भी

 हावी
 :

 यह  सिंचाई तथा  विद्युत
 श्री  एन०  बी०  चौधरी

 :  बया  में  जान

 x
 दोनों  के  लिये है  ।  ये  योजनायें  प्रस्तुत  कर

 सकता  ट  कै
 गई  हें  ।  इन  से  बाढ़  का  नियंत्रण  भी  हो  जायगा  ।'

 अध्यक्ष  महोदय :  शान्ति  पंडित  डी०  एन०  तिवारी  :  क्या  सरकार

 में  श्रबन  अ्रमसा  लेता  हूं  ।
 ने  मुजफ्फरपुर  ज़िले  में  बूढ़ी  गंडक  पर

 सिंचाई
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 जाय  ।  उपायुक्त  ने  उन  सिपाहियों  को  भ्र पना

 की  हे  भोर  क्या  इस  योजना  का  मंडल  से  कोई  पद  तथा  दौरे  का  प्रयोजन  बताया  ।  उन्होंने

 सम्बन्ध है  ?
 समाचार भी  भिजवायें जिन  में  पाकिस्तान

 के  डिप्टी  पुलिस  को  om  लिखित

 थो  हाथी  :  उस  योजना का  इस  ले  टिप्पणी भी  सम्मिलित जो  उस  स्थान

 कोई  सम्बन्ध  नहीं है  ।
 से

 २००
 गज़  की  दूरी  पर

 उपस्थित
 था

 पंडित  डो०  एन
 ०  तिबारी  :  प्रथम  प्रदान  बह

 पाकिस्तानी पुलिस  अधिकारी  ने  भारतीय

 उपायुक्त  से  मिलने  से  इन्कार  कर  दिया  तथा
 था  कि  क्या  सरकार  ने  बूढ़ी  गंडक  के  लिये  को  ई

 पाकिस्तानी सिपाहियों  को  उन्हें  तथा  ww
 योजना  स्वीकृत  की  हे  ?

 लोगों  जो  उनके  साथ  निरोध  में  रखने

 भीं  हाथी  :  में  नहीं  समझता  कि  अभी  का  area  दिया  |

 वक
 इसके  लिये  स्वीकृति

 दी
 गई  है

 ।

 उपायुक्त  तथा  उनके  साथ  के  भाव

 सीमा  ढूंढना  लोगों  को  पाकिस्तान  की  सीमा  में  2 k-3K

 *
 ३०४,  तभी  गाडीवानों  :  कया  प्रदान

 स०  से  8-2 X  म०  To  तक  निरोध में

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :  रखा  गया  तथा  उनको  वापस  खाने  की  तभी

 भ्र नुम ति  मिली  जबकि  अमृतसर  के  सीनियर

 क्या  बह  सच  है  कि  अमृतसर के
 सूर्या  रटेंडेण्ट  पुलिस  ने  लाहौर  के  सीनियर

 डपायक्त  तथा  उनके  निजी  सहायक  को  सुर्पारिटेंडण्ट  पुलिस  &  बात  की  ।

 पाकिस्तान  की  पुलिस  ने  पाकिस्तान-भारत की

 सीमा  पर्  १७  १९५४  को  बन्दी
 पाकिस्तान सरकार  का  ध्यान  इस  घटना

 बना  लिया  था  ait  बाद  में  छोड़  दिया  की
 कौर  आकर्षित  किया  जा  रहा  है

 ।
 ऐसे  बुरे

 र
 व्यवहार  के  लिये  उत्तरदायी  व्यक्ति  के  विरुद्ध

 तो  इस  के  कारण  उचित  कार्यवाही  करने  के  लिये  वहां

 थ
 bed  f  सरकार &  निवेदन  किया  गया  क्योंकि क्या

 ऐसा  करने  से  उस  करार  विशेष  का  उल्लंघन

 बेदेदिक-काथ  |  उपमंत्री  अनिल
 भी  होता  है  जिंसमें यह  व्यवस्था की  गई  है

 के०  :  कौर  अमृतसर  कि  यदि  किसी  व्यक्ति नें  सावधानी से

 के  उपायुक्त  तथा  उनके  साथ  जाने  वाले
 दल  सीमा  पार  कर  ली  है  तो  उसे  निरुद्ध  न  कर  के

 ने  सीमा  क्षेत्र के  दौरे  पर  १७  ges  उसे  उसके  देशी  सीमा  में  वापस  चले  जाने

 को  पाकिस्तानी  सीमा  पुलिस  के  दो  सिपाहियाँ  के  लिये  कह  दियां  जाय  ।

 को  सीमा  रेखा  के  पास  खड़े  देखा था  ।

 att  गिडवानी :  क्या  पाकिस्तान  सरकार
 सद्भावना  प्रकट  करने  के  लिये  वे  उनके  पास

 से  कोई  उत्तर  प्राप्त  gat  है
 ?

 गये  ।
 जब  वे  वापस  लौटने  लगे  तो  पाकिस्तानी

 सिपाहियों  त  ह  बताया उन्हें  श्री  अनिल  के०  बन्दा  wat  हमें  कोई

 उनके  दल  के  अन्य  लोगों  सहित  निरुद्ध कर
 सूचना  नहीं  मिली  है  ।

 लिया  सजा  क्योंकि  उनको  यह  आदेश

 दिया गया  है  कि  पाकिस्तान की  सीमा  के
 अध्यक्ष  महोदय  :.  श्रमी  उन्होंने

 उत्तर

 नहीं  दिया  है  ।
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 हाथ  करके  ची  बनी  हुई  वस्तुएं  थी  कानूनगो : पू gt  सुचना  चाहिये
 ।

 *३०५,  श्री  एम०  एस०  गुद पाद स्वामी  :
 अध्यक्ष  महोदय

 :
 श्री  हम  श्रनृपस्थित

 नया  वाणिज्य  तथा  उच्चयोग  मंत्री  यह  बताने  सदस्यों के  को  लेंगे  ।

 की  करेंगे  श्री  झूलन  fag:  श्रीमान  ।

 विदेशों  में  होकर  की  बनी  अध्यक्ष  महोदय  :  उस  से  में  जन्म

 हुई  चीज़ों  के  वर्तमान  विक्रय  केन्द्रों  की  संख्या  प्रश्नों  को  लेता  हूं
 ।  २७४9  श्री  गुशुपादस्वासी |

 कितनी
 श्री  एम०  एस०  गुदबादरवामी  :  उन्होंने

 ३०  PUY TH तक  मेरे  प्रशन  का  उत्तर  नहीं  दिया  है  ।

 विक्रय  केन्द्रों  के  द्वारा  कुल  कितनी  बिक्री

 .  श्री  कानूनगो  :
 में  ने  पूर्व  सूचना  के  लिये

 हुई
 कहा  क्योंकि  व्यय  के  ais  इस  फ़्मब

 क्या  इस  प्रयोजन  के  लिये  कुछ  उपलब्ध नहीं  हें  ।

 शर  विक्रय  केन्द्र  खोलने कोई  प्रस्ताव
 अफ्रीका  से  भारतीयों  का  seared

 न
 Rov,  थी  एम०  एस०  गुर पाद स्वामी  :

 यदि  तो
 कया  प्रधान

 म
 त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 (¥)  सें  केन्द्र  कब  तक  खोले  जायेंगे
 ?

 क्या  यह  प्रस्ताव  किया  गया  है
 तथा  उद्योग  कि  भारत  तथा  पाकिस्तान  की  सरकारों  को

 तीन  ।  सदन
 संयुक्त  राष्ट्र  के  सहयोग  से  शीघ्र  ही  एक

 लथा  सिंगापुर  में  ।
 योजना  दक्षिणी  तथा  मध्य  श्रफ्रींका

 VRWARIQ  रुपये  ।
 से  भारतीयों  के  प्रत्यावहन  के  लिये  बनानी

 जी  हां  ।

 रंगून  तथा  कौला लम्पुर  ।  क्या  सरकार  को  इस  सम्बन्ध  में

 दक्षिणी  अफ्रीका  की  सरकार  से  सरकारी
 शीघ्र  ही  ।

 क्षा
 तौर  पर  कोई  सुचना  प्राप्त  हुई  कौर

 श्री  एस०  एस०  गक्पाबस्तामी

 frat  देशों  में  भी  विक्रय  केन्दों  के  खोले
 यदि  तो  उस  का  क्या  उतर

 दिया गया  है  ?
 जाने  का  विचार है  ?

 waived  उपमंत्री  अनिल  Fo
 थी  का सन गो  :  ay  नहीं  |

 :  शौर  जी  नहीं  ।

 श्री  एस०  एस०  गुदयावस्वामी :  क्या

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।
 इन  विजय  केन्द्रों  में  केवल  हाथ करघे  की

 बनी  हुई  वस्तुएं  ही  रहती  अथवा  wer  सामान्य  पलिस

 बस्तुएं भी  बेची  जती  हें  ?
 नै  Vos.  डा०  राम  सुभम  सिंह  :  कपा

 कानूनगो :  केबल  हाथ करे  की  wera  मंत्री  यहँ  बताने  की  कृपा  करेंगे

 बनी  हुई  बस्तुएं  far
 र

 थी  घूम ०  एस०  NITEM:  इन  १.  waxy  से  gat

 विक्रय  केन्द्रों  को  चलाने  में  कितना  धन  नबज  लथा  पठपिनमी  पाकिस्तान  की  स्रीमान्त  पुलिस

 होत है  ?  हारा  सियासत पर  गर्त  लगाने  बाछे



 मौखिक  उत्तर  २३  नवम्बर  say  मौखिक  उत्तर  हट

 waar  सेना  कितने  कर्मचारियों  "५  ह का  छोटे  and  के  उद्योग

 अपहरण  किया  अथवा  उन्हें  जबदंस्ती  २८३.  ot  झूलन  सिह
 :  क्या  वाणिज्य

 ले  पाया  तपा

 उयों  मंदी  यद  जताने  को  हता  फरेब कि

 क्या  सभी  को  सुरक्षित

 वापस  लोटा  दिया  गया
 और  क्या  सरकार  ने  ऐसे  स्थानों  में

 wal  बिजली  मिल  सकती  है  छोटे  पैमाने  के

 उद्योगों  की  स्थापना  प्रौर  विकास  की यदि  तो  उन  में  से  कितने

 पाकिस्तान की  हिरासत  में  हैं  ?  नियति  पर  विचार  किया  कौर

 वैदेशिक-कार्य  उपमंत्री  अनिल  यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में

 बया  पग  उठाये  गये  हें  या  उठाने  का  विचार
 के ०  से  १

 2EUV  से  पाकिस्तान  के  अधिकारियों  द्वारा
 है  ?

 डो  पुलिस  के  हेड  कान्स टेबिल ों  को  हिरासत में
 वाणिज्य  तथा  उद्योग  उप मंत्रों

 गया  था  जिन  में  से  एक  पंजाब  कानूनगो ध  शौर  श्रीमान ।

 पुलिस  का  तथा  दूसरा  त्रिपुरा  सीमान्त  बिजली से  छोटे  उद्योगों के  विकास

 wat  का  था
 ।

 बाद  में  दोनों  को  छोड़  दिया
 के  लिये  राज्य  सरकारों तथा  केन्द्रीय  सरकार

 गया  था  ।  दोनों के  द्वारा  छोटे  उद्योगों  के  लिये  टैक्नोलोजी

 की  चार  संस्थाओं द्वारा  जो  fe  स्थापित

 डा०  राम  पु भग  सिंह  :  क्या  सरकार  को  की  जानी  हें  पौर  अन्य  केन्द्रीय  सरकार  के

 me  विदित  है  कि  हिरासत  में
 या

 जेल  में  संगठनों  द्वारा  सहायता  दी  जायेगी  ।  छोटे

 खन के  साथ  दुर्व्यहार किया  गया  था  ?  छोटे  उद्योगों  कों  कम  लागत  पर  इस  प्रकार  की

 बिजली  उपलब्ध  कराने  के  प्रश्न  पर  भी  विचार

 किया  जा  रहा  है  ।

 गतका
 ज  भानत

 के०  चन्दा
 :

 में  सुन  नहीं

 शी  झूलन  fae
 :

 क्या  इस  काम  के  लिये

 अध्यक्ष  महोदय  क्या उतन  के  साथ  कोई  त्रिदोष  धन  राशि  देने  at  निश्चय  फरिया

 व्यवहार  किया  गया  था  या  बुरा  गया  है  ?

 rd
 a  किया गया  था  ?

 श्री  कानूनगो :  जी  हां  ।

 श्री  अनिल
 के

 ०  श्रीमान
 at  झूलन  fag:  वह  राशि  क्या  ह

 ?

 हमें  बुरे  व्यवहार  के  सम्बन्ध
 में  कोई  सूचना

 कानूनगो :  मेरे  पास  ठीक  ठीक
 नहीं  मिली  है  ।

 संख्या  नहीं  क्योंकि  कभी  ये  संस्थानों  नहीं

 थ्री ठी  एन  सिह  बया  दन  में  से  बनाई गई  हें  ।

 अपहरण  सद्भावना  के  परिणामस्वरूप  श्री  एस०  Uso  द्विवेदी  क्या  ऐसे

 हुआथा  ब्रामीण  क्षेत्रों  में  छोटे  छोटे  उद्योग  स्थापति

 करने
 के

 लिये
 कोई  कार्यवाही की  जा  रही  हू

 st  अनिल  Fo  वास्तव  wat  बिजली  नहीं  है  ?  यदि  तो  बह  योजना

 wae  हुआ  था
 |

 बया है  ?
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 wt  कानूनगो  :  जब  चारों  प्रादेशिक  के  श्रतुसार  स्थिति  यह  है  कि  केवल  बही

 संस्थानों  खुल  तो  वे  योजनायें  तैयार  कारखानें  हमारे  पास  जानकारी  भेजते  हैं

 करेंगी  कौर  राज्य  सरकारें  भी  अपनी  लो  उद्योग

 योजनायें  तेयार  करेंगी  भारत  सरकार  के  अधिनियम  के  aaa  पंजीबद्ध  ऐसे  लगभग

 पास  भेज  देंगी  ||  ५५  कारखाने  हें  ।  वास्तव में  एक  कारखाना

 भी
 एम०  एल०  द्विवेदी  कया  इस

 बन्द  दुगना  परन्तु  वह  फिर  खुल  गया  है

 में  ने  यह  भी  सुना  है  कि  कुछ  कारखाने काम के  कोई  राशि  अलग  रखी  गई

 है  ?  हो  रहे  हैं  कौर  कारखाने  के  स्वामियों  ने

 यह  बताया है  कि  कई  कारणों  से  उन्हें
 श्री  कानूनगो

 :
 ज्यों  ही  योजनायें  करायेंगी

 थन  प्राप्त  करने  में  कठिनाई  हो  रही
 उन  के  लिये  धन  की  व्यवस्था की  जायेंगी  ॥

 अध्यक्ष  महोदय
 :  कौर  कोई  seat  ?

 परन्तु ये  कारखाने  अनुसूची में  नहीं  जाते

 ail  एस०  एस०  गुरु पाव स्वामी :  ot

 थी  के०
 के०

 क्या  ये  कारखाने

 हा  ।  २९७  ।
 नीवर  ब्रादसं  तथा  इसी  प्रकार  के  अन्य  समवाय

 साबुन  के  कारखाने
 के  उत्पादन  बढ़ाने  के  परिणामस्वरूप बन्द

 हो  रहे हे  ?
 श्री  एम०  एस०  गर पाद स्वामी

 कया  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की
 भी  टो०  टी०  कृष्णमाचारी  :  मुझे  जहाँ छुपा  करेंगे  कि  :

 तक  ज्ञात  है  स्थिति  यह  है  ।  में  ने  इन  में
 के

 क्या  यह  सच  कि  देश  में  हाल
 एक  कारखाने  के  स्वामी  से  बात  की  at

 ही  में  कुछ  साबुन  के  कारखाने  बन्द  कर  दिये
 उस  का  कहना  था  कि  उत्पादन  शुल्क  कीः

 गये  हें  ;
 fax  दर  के  द्वारा  उन्हें  जो  संरक्षण  दिया

 यदि  तो  ये  कारखाने  कौन  गया  है  वह  उन्हें  किसी  भी  प्रतियोगिता से

 कौन  से  हें  ;  ak  बचाने  के  लिये  पर्याप्त  क्योंकि  कुछ  fare

 इ  he
 थ्या

 कारखानों  के  बन्द  होने  के  मात्रा  में  साबुन  बनाने  वाले  संगठित

 को  उत्पादन  शुल्क  देना  पड़ता  परन्तु  इस

 कारखाने तथा  इसी  प्रकार  के  भ्रमण  कारखानों

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  उपमंत्री  (att  की  अधिकतर  कठिनाई धन  प्राप्त  करने  के

 सरकार  को  इस  सम्बन्ध
 सम्बन्ध  में  क्योंकि  बेक  इन्हें  ऋण  नहीं

 तै  | में  कोई  सूचना  नहीं  मिली
 देते  ।  कौर  उस  का  यह  भी  कहना  था

 इस  कठिनाई  के  उत्पन्न  होने  का  भ्रधिकांशतया
 (@)  कौर  wer  नहीं  उठते  ।

 भी  एम०  एस०  गुरु पाद स्वामी :  क्या
 कारण  है  कि  ऐसा  आन्दोलन  खड़ा  किया

 गया  है  कि  साबुन  उद्योग  की  अवस्था  अच्छी
 सरकार  यह  जानकारी  इकट्ठी  करने  का

 महीं  है  at  इसलिये  बेक  उन्हें  ऋण  देने
 प्रयत्न  क्योंकि  हमारी  सुचना  के

 ax  ?  हिचकिचाते  हें ।
 अनुसार  कुछ  कांरखाने

 बन्द  हो  गये

 बाशी  तथा  उद्योग  मंत्रो  टी०  अध्यक्ष  महोदय :.  इस  के  साथ
 ठी ०  कृष्णमाचारी )  सरकारी  अभिलेखों  सूची  ward  होती  है  ।
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 रनों  के  लिखित  saz  क्या  पी०  टी०  भाई०

 साबुन
 लारियों  की  कौर  से  सरकार  को  कोई  Wea

 aaa  प्राप्त  हुआ  है  कि  प्रैस  आयोग  की

 FQI93.  tt  ato  पो०  नायर :  क्या  शीशों  के  श्रतुसार  पी०  टी
 ०

 भाई०  की  ध

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  पंचवर्षीय  योजना  व्यवस्था  संभालने  के  लिये  तुरन्त एक  लोक

 के
 के  प्रगति  प्रतिवेदन  के  पृष्ठ  fara  बनाया

 Wes  पर  इंडिका  २५  के  सम्बध  में
 मदि  तो  इस  मामले  में  सरकार

 बताने  की  करेंगे  कि  :
 ने  क्या  कार्यवाही  की  है  था  करना  चाहती

 watt  लीवर  area  झोर

 लिमिटेड कौर  उन  के  सहायक  तथा  सम्बन्धी

 deal  को  योजना  श्रीधर  में

 ऐसे  एक  निगम  के  बनाने  सै

 कर्मचारियों की  क़ायदा  में  किस
 सीमा

 तक

 साबुन  चलाने  का  कितना  afar  सामध्यं
 सुधार  होगा

 ?

 went  ने  स्वीकार किया
 सूचना  तथा  प्रसारण  मंत्रो  (fo

 fra  समय  उक्त  अतिरिक्त  :  (*)  सरकार  ने  इस  विषय
 &

 सा मध्य  की  स्वीकृति  दी  उस  समय  सम्बन्धित  संगठनों  से  सुझाव  मांगे  हूँ  कौर

 भारतीय  कारखानों  के  सामध्यं  प्रैस  zee  arn  इंडिया  कमंचारी  यूनियनों  को

 फेडरेशन उन  संगठनों  में  से  एक  है  जिन्होंने
 का  कितना  प्रतिशत  निष्क्रय  पड़ा  था

 ;

 उस  पत्र  के  उत्तर  में  एक  चिट्ठी  भेजी  है
 ।

 PEUR—Y  में  भारत  मसें  बनाये  इस  विषय  पर  जो  विचार

 पये  साबुन  का  मूल्य  क्या  है  कौर  उस  में  से  सरकार  के  सामने  रखे  गये  उन्हीं  के
 साथ

 कितना  सर्वश्री  लीवर  ब्रादस

 लिमिटेड
 के  हिस्से  का  है  !

 की  फैडरेशन  के  सुझावों  पर
 भी

 विचार  किया

 जायेगा  । थाणिज्य  sent  उपमंत्री

 :  ऐसी  कोई  स्वीकृति  नहीं  यह  बतलाना  कर्ठिन  है  कि  कर्मਂ

 my  गई  है  ।  चोरियों की  arent  में  किस  सीमा तक

 प्रदान  नहीं  उठता  ॥  सुधार  पर  इस  बात
 की

 कौर
 ध्यान

 आकर्षित  किया  गया  है  कि  प्रैस  आयोग  ने
 PEYI—-UV  में  संगठित  कारखानों

 सिफारिश  की  है  कि  प्रैस  ट्रस्ट  arn  इंडिया  का
 द्वारा लगभग  १५४५  लाख  रुपये की  लागत  का

 कम-से-कम  एक  कर्मचारी  न्यास  का  एक  सदस्य

 साबुन  तयार  किया  गया
 ।

 इस  में  से  १,००३
 हो  ।  इस  से  संगठन  कर्मचारियों

 सलाख  रुपये  की  लागत  का  साबुन  स्वेदी

 लीवर  ब्रादर्स  लिमिटेड  द्वारा  तैयार  किया
 के  विचारो ंसे  अवगत होता  रहेगा  |

 ग्रामीण  आवास  तथा  कृषि  सम्बन्धी  योजना
 या  था

 पी०  टी०  आई०  की  प्रबन्ध-व्यवस्था
 क  Re  थी  डी०  सो ०  दारा  कया  योजना

 न
 Qo,  श्री  बी०  डॉ०  कास्त्रो  :  क्या  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सुचना  तथा  सारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  पंजाब राज्य  में  सामुदायिक

 करेंगे कि  :  परियोजना  क्षेत्रों  के  भूमिहीन  मजदूरों  के  लिये
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 ग्रामीण  श्रीवास  तथा  कृषि  सम्बन्धी  योजना  के  (२)  जलविद्युत  परियोजना

 अन्तर्गत  अब  तक  कुल  कितनी  राशि  व्यय  की  के  सम्बन्ध  में  मद्रास  भ्र  मैसूर  राज्यों
 के

 बीच

 गई

 va  क्षेत्रों  में  अब  तक  बनाये
 संघ  को  ऐसे  विवादों  की

 मकानों  की  संख्या  क्या  है  ?  स्थित  करने  का  अधिकार  देने  का

 विधान  कब  किया  जायेगा  ?
 योजना  उपमंत्री  एस०  एन०

 राज्य  सरकार  से  सूचना
 सिचाई  तथा  विद्युत  उपमंत्री

 प्राप्त  की  जा  रही  है  प्राप्त  हो  जाने  पर
 :  (१)  मद्रास सरकार  ने  यह

 सभा  पटल  पर  जायेगी  ॥  संवाद  दिया है  कि  त्रावणकोर-कोचीन  सरकार

 के  साथ  पेरियार
 जल

 विद्युत  योजना  सम्बन्धी
 जून  १९६५४  तक  १४८६  मकान

 बनाये गये  थे
 उस  का  मतभेद  तय  हो  गया  है  और  उस

 ने  योजना को  तुरन्त

 दूधिया  पत्थर
 करने  की  स्वीकृति दी  है  ।

 *  २७८.  श्री  नानादास  :  क्या  वाणिज्य  (२)  wa  तक  भारत  सरकार
 से

 तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  इस  मामले  में  दखल  देने  के  लिये  कोई  प्रार्थना

 fe  क्या  देश  के  भीतर  दूधिया  पत्थर  की  नहीं की  गई  है  ।

 खपत  बढ़ाने  के  लिये  कोई  योजनायें  हैं  ?
 यह  mar  की  जाती  है

 कि

 वाणिज्य  मंत्री  :
 संसद्  के  आगामी  श्रायव्ययक  सत्र  में  ग्रत्त रॉज्यि

 भारतीय  किस्मों  दुनिया  पत्थर  को  नदी  तथा  नदी  घाटी  एवं

 बनाने  कौर  कुम्भकारी के  उपयोग  में  विधेयक  पुरःस्थापित  किया  जायेगा

 लाने की  संभावना पर  केन्द्रीय  शीशा
 दिल्ली  में  भारतीय  उद्योग  मेला

 कुम्भकारी जादवपुर  में  गवेषणा  की

 जा  रही  है
 ।

 यदि  गवेषणा  के  परिणाम  शरन  कल
 के

 Ree."  श्री  बहादुर  कया  वाणिज्य

 तो  प्राधा  की  जाती  है  कि  दिशा  कौर  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें

 कुम्भकारी  उद्योग  में  इस  दूधिया  पत्थर  की  कि

 मांग  बढ़  जायेगी ।  क्या  भारतीय  वाणिज्य  मंडल  की

 अन्तर्राज्यीय  विवाद  फेडरेशन  ने  अगले  वर्ष  दिल्ली  में  भारतीय

 उद्योग  मेला  लगाने  के  लिये  सरकार  से  किसी *  २८७.  श्री  एस०  वी ०  राम स्वामी :
 विशेष  सहायता की  मांग  की

 क्या  सिचाई  तथा  विद्युत  मंत्री  यह  बताने

 यदि  तो  क्या  सरकार  मेले की  कृपा  करेंगे कि  :

 के  लिये  कोई  सुविधायें  देने  को  राजी  हो  गई

 क्या  इन  राज्यों  के  बीच  के  मतभेदों  कौर
 को  तय  करने  कोई  प्रयत्न किया  गया

 हे  क्या  मेले  के  लिये  स्थान  चुन  लिया

 गया  ह
 “()  पेरियार  विद्युत  परियोजना  के

 सम्बन्ध  में  मद्रास  कौर  श्रावनकोर  कोचीन  वाणिज्य  मंत्री  ह
 कन

 राज्यों के
 से

 .
 श्रीमान

 ।
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 चम्बल  परियोजना  कभी  हाल  में  भारत  कौर  पाकिस्तान  की

 २८९.  fat  आर०  एन०

 ना  सामान्य  दस्तावेजों  सूचियों  कोई  विनिमय

 बया  सिचाई  तथा  विद्युत  मंत्री  पंचवर्षीय
 हुमा

 योनियों
 के  प्रगति  प्रतिवेदन  के  पृष्ठ  १३७ की

 जुलाई  १९४४ में  वापस  में
 कंडिका  Ye  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे
 बदली  गई  सूचियों  पर  कार्यवाही  की

 गयी  ?

 चम्बल  परियोजना  के

 सम्बन्ध  में  मध्य  भारत  शौर  राजस्थान  पुनर्वास  उपमंत्री  उठ
 के ०

 सरकारों  टिप्पणियां we  तक  प्राप्त  हो
 :  जी  हां

 चुकी  २१  ७  सितम्बर  श्र

 ३१  १९४४  निकाले  गये यदि  तो  क्या  इस  परियोजना

 पर  काम  चालू  करने  का  कोई  निश्चय  किया  तीन  प्रैस  नोटों  के  द्वारा  उन  जिलों के  नामों

 जिन  में  सामान  उपलब्ध  कौर  उन  सामानों

 के  स्वामियों  के  नामों  का  ज्ञापन  किया  गया  था उक्त  प्रयोजन  के  लिये  श्रावस्यंक

 प्राक् कलित धनराशि  क्या  कौर  शर  सुझाव  दिया  गया  था  कि  दावेदारों  को

 चाहिये कि  कराची या  लाहौर  स्थित प्रत्येक  सरकार  का  अंश  कितना है  ?

 सिंचाई  तथा  विद्युत  उपमंत्री
 भारतीय  सम्पत्ति  क्षेत्र  प्राधिकारियों

 अपने  मामले  के  या  तो  सम्पर्क हाथी  संयुक्त  परियोजना  प्रतिवेदन
 स्थापित करें  या  माल  के  निबटारे के  लिये

 के  सम्बन्ध  में  मध्य  भारत  सरकार  की

 टिप्पणियां  प्राप्त  हो  गयी  हें  कौर  उन  से  कुछ
 उन  के  पास  अनुदेश  भेजें  ।  ये  विवरण  राज्य

 fret  सम्पत्ति  के  अभिरक्षकों
 भ्र ग्रे तर  सुचना  की  प्रतिक्षा की  जा  रही  है  ।

 राजस्थान  सरकार  के  पास  कोई  टिप्पणी  भेजने
 झर  कतिपय  शरणार्थी के  पास  भी

 को  नहीं है  समुचित  प्रचार  के  भेजे गये  थे  ।

 प्रगति  प्रतिवेदन  के  पृष्ठ  १३७  कंलडदियम  कारबाइड
 की  कंडिका  ४५४  में  कहा  गया  है  कि  मध्य  भारत

 में  गांधी  सागर  बांध  राजस्थान  में  कोटा
 थी  माधव  रेड्डी  क्या  वाणिज्य

 बांध  पर  काम  शुरू  कर  दिया  गया  है  ।  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि
 प्रथम  स्थिति  के  ५१'  ee

 करोड़  रुपये  की  श्रावस्यकता है  ।
 क्या  कैलशियम  कारबाइड  तैयार

 करने  के  लिये  प्रयोगात्मक भ्राता  पर  कोई

 यह  प्रदान
 विचाराधीन

 है  |
 निष्क्रिय  सम्पत्ति  संयंत्र  लगाया  गया

 C it  भागवत  यदि  तो  कौर *
 २९९

 श्री
 इस  प्रयोग  से  क्या  परिणाम

 कया  पुनर्वास  मंत्री  यह
 बताने

 की  कृपा
 नकल

 करेंग कि  :

 क्या  १६४०  के  वाणिज्य  तथा  उद्योग  उपमंत्री

 पाकिस्तान  समझौता की  व्यवस्था के  भ्रनुसार  कानूनगो  )  :
 श्रीमान  ।
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 तिरुनेलवेली  )  कौर  बिजली  का  भारी  सामान बनाने  के  उद्योग

 am  में  समाये
 ~  4

 के  योजना  में  जो  ७  करोड़  रुपये  की

 शय  ह  {  व्यवस्था  की  गई  थी  उसे  घटा  कर  WT  2

 करोड़  क्यों  कर  दिया  मया  हैं  ?

 है  कि  शीघ्र  ही  संयंत्र

 नियमित  उत्पादन  करने  लग  जायेंगे  ।  उत्पादन  मंत्रों
 के ०  सो०  :

 बिजली  का  सामान  बनाने  के  वर्तमान  उद्योग

 ट्रांसमीटर  को  स्थापना
 की  वर्तमान

 १९५.  शो  राधेलाल  ब्यास  क्या  बिजली  के  सामान  की  वास्तविक

 सुचना तथा  प्रसारण  मंत्री यह  बताने  की
 बिमान  उत्पादन  तथा  उद्योगों  के  विकास  करने

 कृपा  करेंगे कि  :  के  बाद उन  भ्रावश्यकताश्ों की  सम्भाव्य

 wr  यह  सच  है  कि  अखिल  सरकारी  संस्थापन  जिन  में  राज्यों  केਂ

 भारतीय  रेडियो  ब्रिटिश  योजना  के  श्रन्तगंत
 कारखाने इरादी  भी  सम्मिलित  की  कितनी

 ग्वालियर में  एक  किलोवाट  का  ट्रांसमीटर  क्षमता  का  उपयोग  नहीं  gat  इत इन

 लगाने  की  व्यवस्था की  गई
 सभी  बातों  के  सम्बन्ध  में  सरकार  facie

 रुप  से  जांच  कर  रही  है  ae  जांच
 दस  योजना  के  लिये  कितना  धन

 रखा  गया
 विशेषज्ञों की  एक  समिति  द्वारा, जो इसी जो  इसी

 प्रयोजन  के  लिये  बनाई  गई  इस  वर्ष  के

 इस  सिलसिले  में  श्री  तक  कितनी  तरन्त  तक  पूरा  होगा  ।  समिति  का  प्रतिवेदन

 लगती हुई  है  ;  मिल  जाने के  बाद  समिति की  सिफारिशों

 के  आधार पर  परियोजना के  बहुत  से  महलों स्थापना  का  कार्य कब  तक  पूरा

 के  बारे  में  सरकार  द्वारा  निर्णय  किया  जायगा | डो  जायगा  ?

 इसलिये  प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  में  दो  करोड़
 सुचना  तथा  प्रसारण  मंत्री

 रुपये  से  व्यय  होने  की  संभावना  नहीं :
 से  ग्वालियर में  एक

 किलोवाट  का  तथा  इन्दौर  में  २०  किलोवाट  का
 है  ।

 ट्रांसमीटर  लगाने  की  व्यवस्था  की  गई  थी  ।  फाउन्टेन  पेन

 थन की  उपलब्धि  को ध्यान में  रख  कर  देश  में
 FIRS  श्री  डी०  सो०  बर्मा  कया

 लगाये  जाने  वाले  ट्रांसमीटरों की  प्राथमिकता
 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की

 की  दृष्टि  से  इस  योजना  का  पुनरीक्षण  किया
 कृपा  करेंगे

 कि

 गया  था
 ।

 इस  पुनरीक्षण  के  यह
 '

 झावइयक  हो  गया  कि  ग्वालियर  में  ट्रांसमीटर  हमारे  देश  में  फाउन्टेन पै नों  की

 की  स्थापना  स्थगित कर  जाय ॥  वार्षिक  मांग  कुल  कितनी  कौर

 का  भारों  सामान  बनाने का  उद्योग  देग  की  कुल  श्रावश्यकता  के

 २९६.  श्री  वं ०  पी०  नायर  :  क्या
 लिये  देश  में  ही  फाउन्टेनपैंन  बनाने  के  लिये

 उत्पादन  मंत्री  प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  केਂ  बया  कार्यवाही की  गई  है  ?

 aq  PEYR-UY  के  प्रतिवेदन  वाणिज्य  मंत्री  :

 पेरा  २३  १५६)  के  सम्बन्ध  लगभग  ५०  लाख  फाउन्टेनपैन  प्रति

 भें
 ०५

 यह  बताने  कृपा  करेंगे  कि
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 वाणिज्य  तथा  उद्योग  उप मंत्रो
 सस्ते  तथा  बीच  के  दामों  के

 फाउन्टनपैन हम  प्यार  देश  में  पर्याप्त  मात्रा  में
 :

 जी  हां  ।

 बना  रहे  हैं  ।  बढ़िया  किस्म  के  फाउन्टेनपैन  अहमदाबाद  तथा

 बनाने  के  लिये  सरकार से  दो  योजनायें  मंजूर  बाद  |

 हो  चुकी  हैं  जो  area  क्रियान्वित की  जा

 रही  है  ।  प्यार  यहां  बहुत  बढ़िया  किस्म  के

 (7)  हस्तशिल्प-कला  के  विकास  में

 इस  प्रदर्शनी ने  सहायता की
 फाउन्टेनपैन  बनाने  का  एक  प्रस्ताव मिला  है

 इस  के  बारे  में  अभी  कुछ  बताना  समय  से
 जिस  पर  विचार  हो  रहा  है  ।

 पहले की  बात  है  ।

 जापानी  युद्ध-अपराधों  अणु-शक्ति

 के  २९९.  श्री  एस०  एन०  दास  :  क्या  *३०३.  श्री  डी०  alo  wat  :  क्यां

 प्रवान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :  प्रयास  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 जापानी  युद्ध-भ्रम  राशियों
 भारत  वर्ष

 के  कितने

 सम्बन्धी  क्षमा-कार्यवाही  से  भारत  को  विद्यालयों  ने  चरण-दफ़्ती  के  भ्रध्ययन  के  लिये

 निकाले  जाने  तथा  पाकिस्तान  को  सम्मिलित  विशेष  पाठ्यक्रम  जारी  किये  कौर

 किये  जाने  के  सम्बन्ध  जिस  के  बारे  में
 उन  को  क्या  क्या  सुविधायें  दी

 भारत  सरकार  ने  मई  euy  में  बहुत  आपत्ति
 जाती  हैं  ?

 प्रकट  की  wie  कोई  विकास  gat
 प्रतान  मंत्री  तथा  वेदेशिव-हाय॑  एवं

 ai
 रक्षा  मंत्री  (ait  जवाहरलाल  :

 यदि  तो  किस  प्रकार  का
 ?  तथा  जहां  तक  ज्ञात  gare

 वेदेक्षिक-काय  उपमंत्री  (at  अनिल  भारतवर्ष  के  किसी  भी  विश्वविद्यालय ने

 के०  :  तथा  इस  सम्बन्ध  afer  के  अ्रध्ययन के  विशेष

 क्रम  जारी  नहीं  किये  हैं  ;  हो  सकता  है  कि में  कोई  wie  विकास  नहीं  हुए  हैं  ।

 परमाणु  सम्बन्धी  भौतिक  शास्त्र  भौतिक

 हाथ  से  छापे  हुए  कपड़े
 शास्त्र  के  एक  भंग  के  रूप  में  कुछ  भ्रध्ययन

 * 3202  बनी  भागवत  al  आजाद  कराया  जाय
 |

 इस  प्रकार  के

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  क्रम  की  व्यवस्था  अपने  यहां  करना

 की  कृपा  करेंगे  कि
 :  विद्यालयों का  कत्तव्य  नहीं  है  ।

 हस्तਂ

 विद्यालयों  का  मुख्य  कत्तव्य  भौतिक
 क्या  अखिल  भारतीय

 रसायन  गणित  तथा  अन्य  विषयों
 शिल्प  ae  ने  हाथ  के  छपे  कपड़ों  की  किसी

 के  मूल  सिद्धान्तों  के  बारे  में  ठोस  ज्ञान  प्राप्त
 चलती  फिरती  प्रदर्शनी  का  संयोजन  किया

 कराना है  ।

 ऋण-शनीत आयोग  ने  भौतिक
 कितने  राज्यों  में  यह  प्रदेश

 रसायन  शास्त्र  तथा  गणित  के  पाठ्य-क्रमों  को

 हुई
 ौर

 नवीनतम  बनान  में  सहायता  कराने  के  लिये

 राज्यों  में  हस्तशिल्प  के  विकास  में  भौतिक  रसायन  शास्त्र  तथा  गणित

 इस  नें  कितनी  सहायता  की  है  ?
 के  अध्यापकों का  एक  सम्मेलन  बुलाने  में
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 भ्रगु्नाई  की  थी  ।  इस  का  उत्तरदायित्व तो  उठाये  २  राह  फलें  तथा  ३०३  नम्बर

 विश्वविद्यालयों  पर  कौर  श्रुत-शक्ति  विभाग  की  बन्दूक के  ५५  कारतूस  खो  गये  और  लगभग

 तो  इस  सम्बन्ध  में  केवल  एवं  सहायता  ८४०  रुपये  सम्पत्ति  छीन  ली  गई ।

 दे  सकता है  ॥
 चाय  प्रतिनिधि-मंडल

 सिंदरी  उच्च
 २५४.  श्री  डी०  सी ०  फार्मा  क्या  वाणिज्य

 २५२.  श्री  वी०  पी०  नायर  क्या

 उत्पादन  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :  कि
 aa

 मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 सिंदरी  उवंरक  ने  १  क्या  उस  प्रतिनिधि-मंडल

 UY  तक  प्र मोनि यम  सल्फेट  के  निर्माण  में  जिसने  चाय  निर्यात  के  सिलसिले  में  प्रम  रिकी
 काम  वाली  श्राइरन-ग्राव्साइड  केटेलिस्ट  तथा  कनाड़ा  का  दौरा  किया  भ्र पना  कोई

 पर  कितना  धन  दिया कौर
 प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दिया

 feet  में  के टे लिस्ट
 .

 बनाने
 यदि  तो  उस  पर  कया  कार्यवाही

 वाले  संयंत्र  तथा  उपकरण  शादी  पर  कुल  की  गई  है  ?

 कितना  श्री  तक  व्यय  हो  चुका  है  उसे
 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  टी०

 भी  सम्मिलित  करते  व्यय  होगा
 ?

 टी०  :  तक

 उत्पादन  मंत्री  के०  सी०  :
 प्रतिवेदन नहीं  मिला  हैं  |

 PUAY,GRR  रुपये  |

 set  नहीं  उठता
 |

 R,O¥, oo  रुपये  l

 सीमाओं  पर  होने  वाले  आक्रमण  प्रदान  आयोग  की  सिफ़ारिशों

 २५३.  श्री डी हँसी
 ०  |  :  कया  प्रधान

 R4&  पंडित  मुनिवर  दत्त  उपाध्याय
 :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 की  कृपा  करेंगे कि  :
 क्या  श्रीशैल  १९४५४  के  बाद  से

 प्रफुल्ल  झ्रायोग
 की

 सिफारिशों
 के पंजाब  तथा  राजस्थान  weal  में  सामानों

 के  पार  से  कोई  आक्रमण  हुए
 होते  हुए भी  किन  किन  वस् तुझ ों  के

 शुल्क  में
 कमी  नहीं  की  गई

 यदि  तो  ok
 सरकार  ने  किस  श्राघार  पर

 भारतवर्ष  की  कितनी  हानि  हुई
 mayer  आयोग  की  सिफारिशों  की  अवहेलना

 ह ै?  की  कौर

 प्रधान  मंत्री  तथा  वैदेशिक-काय  एवं
 किन  किन  वस्तुझ्नों  पर  बिना

 रक्षा  मंत्री  जवाहरलाल  :
 जांच के  एवं  झ्रायोग  की

 तथा  १  अप्रैल से से  १५  सिफ़ारिशों  शुल्कਂ  चालू  रखा

 PERW  तक  पंजाब  तथा  राजस्थान  पर  सी  मानों
 गया है  ?

 के  उस  पार  से  ७०  हुए  हैं  |  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  टी  ०
 टी

 ०

 इन  श्राक्षमणों  में  २  व्यक्ति  मारे  कृष्णमाचारी )  :  तथा  एक  विवरण

 ८  घायल  हुए  तथा  ४२  हਂ च्  गाय  गये  eT hs  लिव  परिशिष्ट  अनुबन्ध

 हवा  बन्दी  बनाये  ६४०  जानवर  सं०  २८]
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 शुल्कਂ  कभी  भी  प्रफुल्ल  ReYo  श्रन्तगंत  की  गई

 आयोग  की  जांच के  बिना  नहीं  लगावा  गंया  हैं  ।  उपाधिक  कार्यवाहियों  के  परिणामस्वरूप  प्राप्त

 भूतकाल  में  कुछ  ऐसे  Tay हें  जब  हुए  निष्कर्षों पर  निर्भर  है  ।

 किसी  उद्योग  के  संरक्षण  की  wafer  की  समाप्ति  विस्थापित  व्यक्ति  तथा

 से  उसे  जारी  रखनें  के  दावे  के  सम्बन्ध  पुनर्वास  )  श्रघधिनियम  eV,  के  अनुसार

 में  प्रयोग  उस  की  जांच  नहीं  कर॑  श्रायोंग  प्रतिकर  संचय  में  उस  अधिनियम  के  ata

 सिफारिशों
 के

 आधार  संसद् कीं  अजित  निष्क्रिय  उन  से  प्राप्त

 स्वीकृति  से  art  की  जांच  को  रह  करते  हुए  होने  वाली  ara  शर  सरकारी  फ़र्श  सम्मिलित

 उस  उद्योग  को  एक  वर्ष  के  लिये  संरक्षण
 होंगे  ।  संचय  की  ये  सारी  आस्तियां  इस

 बढ़ा
 दिया  गया  ।  चालू  वर्ष  में

 इस  प्रकार  के
 नियम  के  उपबन्ध  तथा  उन  के  झ्र धीन  बने

 बढ़ाये  संरक्षण  से  लाभ  उठाने  वाले
 नियमों  के  waar  वितरित  की  जायेंगी  ।

 उद्योगों की
 संलग्न  विवरण

 में  दी  सीमेन्ट
 गई  2  ।  परिशिष्ट  २,  अनुबन्ध

 क्या संख्या  २८]
 २५७.  श्री  वी०  पी०  नायर

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  सीमेंट  विषयक
 निष्क्रिय  सम्पत्ति

 234.0
 पैरा  (25)

 जो  PRX R—4LE  के  लिये

 पंचवर्षीय  योजना  पर  प्रगति-प्रतिवेदन  के

 २५६.  पंडित  मनिहार  दत्त  उपाध्याय  पृष्ठ  २००  पर  सम्बन्ध
 में

 यह  बताने
 की

 क्या  पुनवासी  उपमंत्री  यह  बताने  की  कृपा  कृपा  करेंगे  कि  :

 करेंगे कि  क्या  सीमेंट  की  उत्पादन  मात्रा

 १९४८  से  Reus  तक  कितनी  का  निश्चित  रूप  से  पता  लगाने  भारत

 सम्पत्तियों  को  निष्क्रान्त  सम्पत्ति  घोषित  सरकार  ने  उद्योग  द्वारा  अजित  कुल  लाभ  का

 भी  निश्चित  रूप  से  पता  लगाया

 ऐसी  कितनी  सम्पत्तियां हैं  जो
 यदि  तो  PEK WLR  तथा

 ma  भी  निष्क्रान्त  सम्पत्ति  प्रशासन  १९५२-५३  की  भ्र पे क्षा  PENR-UY  में

 घन  अधिनियम )  ,  EUS FH के  अधीन  निष्क्रान्त  कितना  लाभ  शौर

 सम्पत्तियां  घोषित  की  शौर
 सीमेंट  का  भ्रन्तदेशीय  औसत  मूल्य

 क्या  है  कौर  १६५१-५२,  PEYR—N}

 घन
 एकत्र  किया  गया  है  झर  विस्थापित  १९५३-१५  में  निर्यात  मूल्य  क्या  था  ?

 व्यक्तियों  में  कैसे  उस  को  वितरित  किया

 जायेगा ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  संतरी  टी०

 टी
 ०

 :
 श्री मान दि

 ।

 उपमंत्री  जे०  के०
 तथा  (7),  एक  विवरण

 भोंसल े)  भ्रांकड़े  एकत्र  किये  जा  रहे  संलग्न  है  |  परिशिष्ट  २,  अनुबन्ध
 gat  सभा-पटल  पर  रखे  जायेंगे  ।

 संख्या  23]

 ऐसी  सम्पत्तियों  का  कोई  भी
 कांच  की  चादर  बनाने  का  उद्योग

 मान  लगाना  सम्भव  नहीं  क्योंकि  किसी

 सम्पत्ति  निष्क्रिय  सम्पत्ति  के  रूप  में  नायर :  कपा

 घोषित  होना  निष्कर्ष  सम्पत्ति  प्रशासन  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की
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 ब
 पंचवर्षीय  योजना  में  सिचाई  की  छोटी

 करेंगे  कि  कांच  की  चादर  बनाने  न  उ  ay

 जिस  का  प्रबन्ध  पिलकिंगटन की  फर्म  छोटी  योजनाओं  का  क्या  क्षेत्र  है
 ?

 करती  उत्पादन  का  प्रतिशत  क्या  है  ?
 उपमंत्री  एस०  एन०

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  टी०  :
 मामला  विचाराधीन  है  कौर  इस

 ato  कृष्णमाचारी  )
 :  हिन्दुस्तान  पिलकिंगटन  aye  के  अधीन  योजना  के  क्षेत्र

 प्राकार

 की  ग्लास  ह  की  भारत  में
 कांच

 की  के  बारे में  कभी  कोई  fava  नहीं  किया

 चादरों  के  लिये  अधिष्ठापित  कुल  क्षमता
 है  ॥

 का  लगभग  RZ  प्रतिशत  है  उत्पादन

 कुल  उत्पादन का  लगभग  ४५०  प्रतिशत है  ।  जूट  सम्बन्धी  निर्वात-वृद्ध  परिषद्

 २६१८  श्री  डी०  Ato  क्या  वाणिज्य

 साबुन  के  कारखाने
 तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 R&S.  श्री  एम०  एस  गुरु पाद स्वामी
 :  कि

 am  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  ae  बताने

 क्या  जूट  के  लिये  कोई
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वृद्धि  स्थापित की  गई  है  ;  झर
 देश  में  साबुन  बनाने  के  बड़े

 तो  क्या  इसने  जूट
 कारखानों की  संख्या  क्या

 यदि

 के  प्रमापीकरण तथा
 निर्यात

 के  लिये

 की  किस्म  को  बढ़िया  बनाने  के  लिये

 इन  कारखानों में  कुल  कितने  कोई  कार्यवाही की  है  ?

 साबुन  का  उत्पादन होता  अर

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री
 टी०

 देवा  में  कुल  कितने  साबुन  को
 Zto  :  मेरा  स्याल  है

 उपयोग  में  लाया  जाता  है
 ?

 कि  प्रदान  का  यह  भाग  स्पष्ट  नहीं  यदि
 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  zo

 कच्चे  जूट  का  उल्लेख  किया  गया  तो
 दी  ०

 :  दस  |
 निर्यात-वृद्धि  परिषद्  स्थापित  करने  का

 मोदी
 sear  ही  उत्पन्न  नहीं  होता  है  क्योंकि  हम

 इस

 नगर  तथा  बंगलौर  |
 वस्तु  का  निर्यात  नहीं  करते  हैं  ।  यदि  माननीय

 लगभग  \I9¥,o00  प्रति  वर्ष  सदस्य  का  तोपों जूट  की  बनी  वस्तुभ्नों से

 तो  में  कह  सकता  हूं  कि  ऐसी  कोई
 परिषद्

 कोई  ठीक  सुचना  प्राप्य  नहीं

 परन्तु  हाल  में  ही  कास्टिक सोडा  उद्योग

 उत्पन्न नहीं  होता  ॥
 की  जांत  में  प्रफुल्ल आयोग  ने  at

 निर्धारण

 किया है  उस
 के  च्  यह  अनुमान  लगाया

 जाता  है  fe  देश  में  प्रतिवर्ष  १२०,०००
 औद्योगिक  आवास  योजना

 ठन  साबुन को  उपयोग  में  लाया  जाता  है  ।  २६२.  डा०  राम  सुभग  fag  :  क्या

 आवास  बयां  संभरण  मंत्री  यह  बताने की
 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना

 कृपा  करेंगे  कि  औद्योगिक ware  योजना  के

 २६०  श्री  डी०  सी
 ०

 फार्मा  :  क्या  योजना  छोटे  छोटे  घर  बनाने  के  लिये  भारत

 मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  द्वितीय  सरकार  wifes  सहायता  तथा  ऋण
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 के  रूप में  राज्य  सरकारों  को  तक  कितना  कोयला  मजदूरों  के  लिये  क्वार्टर

 धन  दिया है  ?  २६४.  श्री  ठी०  बी०  विट्ठल  राव

 आवास  तथा  संभरण  मंत्री  क्या

 कि  उत्पादन  भरीं  मेह  चराएँ  तो  हता  करे
 स्वर्ण  सहायता-प्राप्त

 औद्योगिक  योजना  के  राज्य  १  अप्रैल  से  ३०

 सरकारों  को  २१  भ्रक्तूबर  PeyUv  तक
 RERY  तक  कोयले  की  सरकारी खानों  के

 स्वीकार  किये  गये  ५३४४  लाख  रुपये  के  मजदूरों के  लिये  कितने
 क्वाटर

 बनाये  गये

 ऋण  अर  ५४८ '  ८  लाख  रुपये  की  आ्राधिक
 a

 सहायता में  ३२६'०  लाख  रुपये  ऋण

 शर  २२०'३  लाख  रुपये  ग्रामीण  सहायता
 कितने  प्रतिशत  मजदूरों  को

 कारी  क्वाटर मिले  हुए
 के  रूप में  दिये  गये  हैं  ।  इस  के

 बिहार  सरकार  को  बिहार  राज्य  प्रौद्योगिक  ERY  को  समाप्त

 योजना  को  कार्यान्वित करने  के  लिये  होने  वाली  छमाही  में  कितने  क्वाटर  बनाये

 अब  तक  ७५  लाख  रुपये  ऋण  के  रूप  में  दिये

 ५
 .

 ~  a
 गय  ह  |

 PEYQ—NI  तथा  PEYR—UY

 दामन  लोकतन्त्रात्मक  गणराज्य
 अर  १  @euy  से  ३०

 १९५४  तक  श्रीवास  पर  कितना  धन  व्यय  किया
 २६३.  श्री  साधन  गुप्त  :  क्या  प्रधान  मंत्री  गया  alk

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ॥
 पूर्वकथित  काल  में  कोयला

 क्या  भारत  सरकार  ने  ध ज  खान  श्रम  कल्याण  निधि  संगठन  से  तदनुरूप

 लोकतन्त्रात्मक  गणराज्य  की
 सरकार  को

 कितनी  श्रमिक  सहायता  प्राप्त  हुई  ?

 मान्यता  देने  के  yer  पर  विचार  कर  लिया
 उत्पादन  मंत्री  के०  सी०  रेड्डी

 है  ;  शर
 oe  क्वाटर  ॥

 यदि  तो  उस  का  परिणाम
 लगभग  ४२  प्रतिशत  |

 क्या है  ?
 ७५५  खनिकों  के  क्वार्टर  ।

 wart  मंत्री  तथा  तेरे  शिक-कार्य  एवं  रक्षा
 PEYR—YR  ४५  २,२  &  Ro

 मंत्री  जवाहरलाल
 श६१५  ३-४४  9,98, &&o  रू०

 तथा  १३  नवम्बर  १९४२ को  प्रशन  १-४-५४  से

 संख्या  २९२  के  उत्तर  इस  मामले  में
 भ पारत कि

 ३०-५४  तक  Rs VV, AR  रु०

 सरकार की  नीति  का  इस  सभा  में

 करण  किया  गया  था  ।  (=)  कोयला खान  श्रम  कल्याण  निधि

 संगठन  से  श्री  तक  कोई  afar  सहायता

 उस  के  ६  सरकार  की  नीति  प्राप्त  नहीं  हुई  परन्तु  निम्न  घन-रानियां

 में  कोई  परिवर्तन नहीं  gat  है  ।  मांगी  गई  हें
 ः

 रुपये  पाई
 हाल  में  ही  भारत  तथा  पूर्वी  जर्मनी  के

 लोकतन्त्रात्मक  गणराज्य की  सरकारों  के
 PEYR—UR  ६७,६८६

 बीच एक  व्यापार  करार हुआ  था  ।  PEYR—UY  €  R,\9¥9
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 दुनिया-पत्थर  तुंगभद्रा  नहर  प्रयासों

 २६५.  श्री  नानादास  :  क्या  वाणिज्य  २६८.  att  सी०  आर०  चोरों

 तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  क्या  सिचाई  तथा  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की

 किं  कृपा  करेंगे कि  :

 देश  में  दूधिया  पत्थर का  कुल
 कितनी  ग्राम  श्रम  सहकारी  संभालें

 उत्पादन  क्या  है  ?
 तुंगभद्रा  नहर  प्रणालीं  कीं  तथा

 ay  स्थानीय  कार्यों  के  निर्माण  केंਂ  लियें  कार्य
 इस  में  से  कितना  निर्यात

 जाता  है  कौर  किन  किन  देशों  ate
 कर  रही

 इस  में  से  कितने  का  देश  में  ही  इन  सहकारी  संभागों
 से

 कितन

 cart  होता  है  ?
 सम्बन्धित  ग्रोवर

 तथा  उद्योग  मंत्री  ZYo
 किन  दाँतों  पर  ग्राम  सहकारी

 टी०
 सभायें  चल  रही  हैं  ?

 सिंचाई  तथा  विद्युत  उपमंत्री
 PEXR  २०,७७२  टन

 Pe¥3  २८,५७१  टन  हाथी
 )

 से  सुचना  एकत्र

 की  जा  रही  है  तथा  उपलब्ध होते  ही
 विगत  तीन  वर्षों  के  निर्यात

 पटल  पर  जायेंगी  ।

 आंकड़े  निम्न  में  दिये  जा  रहे  हैं
 :

 PEAI—AR  ६२४१  टन  गृह-उद्योग  की  मेयोनेज

 १९५२-५३  BER  टन  २६९.  सेठ  गोविन्द  दास  :  क्या  वाणिज्य

 PEYR—-UV  GE  %  टन  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 यह  निर्यात  विशेषकर  हांग
 कि  जिन  राज्यों  में  बिजली  सरलता  से  प्राप्त

 पश्चिमी  रम  बर्मा  तथा  हो  सकती  है  उन  में  किन  किन  गृह  sat

 इन्डोनेशिया को  किया  गया  है
 की  मशीनों  को  खरीदने  में  सरकार  की  रोक

 लगभग  २०,०००  टन  प्रतिवर्ष
 से  श्रमिक  सहायता  दी  जा  रही

 का  उपभोग  होता  हैं  ।  (१)  qa  कातने  के

 किंग  एडवर्ड  रोड  के  फ्लैट  (२)
 बनियान

 मोजे  इरादी  बनाने  की

 २६६.  पंडित  डी०  एन०  तिवारी

 क्या  आवास  तथा  संभरण  मंत्री  (३)  सीने  की

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  नई  दिल्ली  में  (४)  कुट्टी  तेल  निकालने

 किंग  ऐडवर्ड  रोड  पर  कितने  श्र  कितनी  ait  खांड  या  गुड़  बनाने  की  मशीनें
 ?

 लागत में  बनाये गये  हैं  ?  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  eto

 आवास  तथा  संभरण  मंत्री  ato  :  (१)  यह  माना  जाता

 स्वर्ण
 :

 नई  दिल्ली में  किंग  है  कि  माननीय  सदस्य  का  अभिप्राय  बुनने

 ऐडवर्ड  रोड  पर  ४४  फ्लैट  बनायें  गये  हैं  के  करघों से  हैं  ।  बिजली  से  चलने  वाले  करघों

 श्रौर उन पर उन  पर  लगभग  ११  लाख  रुपये का  व्यय  को  aft  तक  कोई  सहायता  नही  दी  गई  है  ।

 gat  है
 !  पैरों  से  चलने  वाले  झ्त॑स्वचालित  करघों
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 at  खरीद के  लिये  जो  धन  ute  दी  गई  यदि  तो  यह  कब  लगाया

 उस  का  विवरण  संलग्न  परिशिष्ट

 २.  अनुबन्ध  संख्या  ३०]  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  ato

 से  (*)  केद्र  द्वारा  राज्य  टी०  ।  ८८८  टन |

 सरकारों  के  माध्यम  से  उन  योजनाओं  को
 ५००  टन  |

 सहायता  दी  जाती  है  जिन  के  भ्रन्तर्गत  ऐसी

 मशीनी  की  खरीद  भी  शामिल  है  ।  केवल
 १,०००  टन  |

 ate  (=)  किसी  वस्तु  के  रायात
 ऐसी  ही  मशीनें  को  दी  जाने  वाली  सहायता

 के  अँकड़े  पृथक  से  नहीं  रखे  जाते  हैं  ।  पर  प्रतिबन्ध  उस  को  खुला  छोड़ने

 तथा उस  पर  निबन्ध  लगाने के  प्रश्न  को

 मंत्रियों  की  समन्वय-समिति  महीनों में  एक  बार  पुनरीक्षित किया  जाता

 २७०.  श्री  गिडवानी  :  क्या  सिचाई  तथा  श्रनुज्नप्ति की  ग्रन्थि  प्रारम्भ  होने

 के  पूर्व  निर्णय की  घोषणा कर  दी  जाती  है  । तथा  वियत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  क्या  १३  १९५४  को  नदी  इस  विशेष  वस्तु  अर्थात  सिगरेट  के  कागज

 घाटी  परियोजना  पर  होने  वाली  मंत्रियों  की  के  सम्बन्ध  में  सरकार  का  क्या  निर्णय

 समस्य-परिमिति  की  बैठक  में  निर्णयों  इस  का  अनुमान  लगाना  कठिन  है  ।

 को  कार्यान्वित  करने  के  लिये  कोई  रुई

 प्रणाली  प्रारम्भ  करने  का  विचार  है  ?
 २७२.  श्री  केलप्पन  :  व्या  चाशिज्य  तथा

 सिचाई  तथा  विद्युत  उप मंत्रो

 Cc
 उद्योग  मंत्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे

 :  उत्तर  में  है  ।  इन  निणेंयों  पर  न

 केन्द्रीय  सरकार  शारिवा  राज्य  सरकारें
 ~

 वर्तमान  संस्थानों  के  द्वारा  कार्यवाही  करेंगी  |
 क्या  निकट  भविष्य  में  कपड़ा

 मिलों  को  रुई  का  भ्र ग्रे तर  निर्धारित  अत्यंत

 सिगरेट का  कागज  दिया  जाने  वाला

 २७१.  श्री  कैप्टन  क्या  वाणिज्य  यदि  तो  इस  प्रयोजन  के  लिये

 तथा
 किस  परिमाण  में  रुई  नियत  की

 कि  उद्योग

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 अर

 पहली  aaa  से  ३०  सितम्बर
 किन  को  यह  निर्धन

 अत्यंत  कोटा  दिया  जायेगा  ?
 Reyy  तक  इस  ta  में  कितना  सिगरेट  का

 कागज  बनाया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  ठी०

 टी०  :  अझर
 बनाने  वाले  सार्थों  की  क्षमता

 कितनी
 यह  निर्णय  किया  गया  है  कि  मिलों  को  भारतीय

 रुई  का  एक  भ्र ग्रे तर  निर्धारित  ग्रभ्यंश  दिया

 देश  की  वार्षिक  झावइ्यकता कया  जो  वर्ष  १९५२-५३  में  नियत

 निर्धारित  अ्रम्यंश  के  ५०  प्रतिशत  के  बराबर

 होगा  ।
 क्या  निकट  भविष्य  में  सिगरेट

 के  कागज  के  आयात  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  का  यह  भारतीय  रुई  का  उपयोग

 कोई  विचार  करने  वाकी  सभी  मिलों  को  दिया  जायेगा  ।
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 भूमि को  बांट  ae
 थली

 २७३.  श्री  गिडवानी
 :  क्या  पुनर्वास  मंत्री

 २७४,  श्री  ato  के०  चौधरी  :  क्या  वाणिज्य

 यह  बताने  की  करेंगे  कि
 :  तथा

 उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि
 इस  ऋतु

 उन  गर-पंजाबी लोगों  को  जिनहें

 पंजाब  या  पैप्सू  के  बाहर  खेती  की  भूमि  बांटी  के  प्रथम  तीन  महीनों  rate  जुलाई  से
 सितम्बर

 गई  भूमि  के  स्वामित्व  के  पूरे  भ्र धि कार
 १९४५४  तक  की  अवधि  में  पाकिस्तान  से  जूट

 कब
 दिये  जायेंगे  जैसे  कि  पश्चिमी  पंजाब  के  का  आयात बहुत  कम

 भू-स्वामियों को  दिये  गये  कौर  वर्ष  Peg  की  तत्स्थानी  अवधि

 तुलना  में  इस  अवधि  में  पाकिस्तान से

 कुल  कितनी  गांठों  का

 पश्चिमी  सीमा  ake  बलूचिस्तान  के

 पिछले  महीने  आयात  का  क्या
 विस्थापितों जिनहें  तक  भूमि  नहीं  रुख

 बांटी
 गई  कब  तक  खेती  की  भूमि  दी  क्या  यह  सच  है  कि  इस  ऋतु  में

 जायेंगी  ?
 कलकत्ता  प्रदेश  की  मिलों  में  घंटे

 कार्य  होने  के  कारण  खपत  बढ़  गई
 तथा

 पुनर्वास  उपमंत्री  जे०  के०  :

 विस्थापित  व्यक्ति  तथा
 किस  var  तक  रायात  की  यह

 कमी
 तथा  खपत  की  यह  वृद्धि  भारतीय  बाजार १९४५४,  जिस  के

 में  पाकिस्तानी जूट  भारतीय जूट  के अधीन
 कृषि  योग्य  भूमि  सहित  चल

 न्य

 मूल्यों में  प्रगट  हुई  है  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  टी०

 तथा  विस्थापित  व्यक्तियों  को  स्थायी

 महत्व
 के

 हस्तांतरित
 की  जाती  को

 दो०
 कृष्णमाचारी

 )  :  जी  हां

 €  १९५४  को  राष्ट्रपति  की  अनुमति
 अवधि  पाकिस्तान  से

 रायात

 प्राप्त  हुई
 ।

 इस  अधिनियम  के  अधीन  नियमों  (  प्रत्येक  गांठ  में
 का  प्रत्यायन किया  जायेगा  शौर तब  उन

 गैर-पंजाबियों
 को  भी  जिन  को  at  दावों

 Yoo
 गांठें ———

 १  जुलाई से पर
 खेती  की  भूमि  का  met  gar

 REUY  १६०२६
 स्वामित्व के  भ्र धि कार  देने  की  कार्यवाही की

 जायेगी ॥
 १  जुलाई से

 ३०  सितम्बर  LEXR  Ye,  कप

 ~~  न

 उत्तर  (7)  १६  mae  १९५४  को  समाप्त

 होने  वाले
 पक्ष

 में
 ४४,३९१  गांठों

 का
 यात

 मध्य  ig
 में

 gar  ।  बाद  के  पक्ष  के  झ्रांकड़े  ait
 उपलब्ध

 भूमि-ग्रांट का  कार्य  प्रगति  पर  है  ।  दूसरे  नहीं  हैं ।

 राज्यों की  निष्क्रान्त खेती  की  भूमि  का  आवंटन  जी  हां  ।

 mace  wine  एकत्र  हो  जाने  के  पश्चात्  २४  १६५४  के  ध

 कर  लिया  जायेगा  ॥  दि  तथा  भारत  के  दो  प्रकार  के
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 कच्चे के  मूल्यों  का  एक  विवरण  संलग्न  सहायता-प्राप्त  औद्योगिक  आवास  योजना

 है  fag  परिशिष्ट २,  अनुबन्ध  संख्या  ३१)  २७६.  श्री  गिडवानी  :  क्या

 चीन  तथा  रूस  कौ  गये  तथा  वहां  से  आये  आवास  तथा  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की

 प्रतिनिधि-मंडल  कृपा  करेंगे  कि

 २७५.  श्री  राधा  क्या  प्रधान  मंत्री  क्या  यह  सच  है  कि  सरकार
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 कोहिमा  में  राष्ट्रीय  विस्तार  खड़
 कृपा  करेंगे  कि  :

 योजना  के  qt  काम  ww  रहा  है  ।

 चालू  वर्ष  में  ३०  सितम्बर
 एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा
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 राज्य  सरकार  द्वारा  किया  जाता  हैं  ।  कया

 एसा  ata
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 के  शिष्टमंडल  पर  कलकत्ता  में
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 हां
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 यह  राज्य  सरकार  द्वारा
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 जाता
 जैसा
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 तक  राजकीय  क्षेत्रों  का  सम्बन्ध  शान्ति

 तथा  व्यवस्था  केन्द्रीय  विषय  नहीं  है  ।  मेरा  श्री  के०  के०  चक  किन्तु  माननीय

 मंत्री  वहां  अन्य  मंत्रियों  के  साथ  चर्चा  करने
 अनुमान है  कि  शान्ति  स्थापन के  लिये  पुलिस

 द्वारा  लाठी-चीजे  किया  गया  होंगा  ।  के  लिये  गये  थे

 चित्  पुनर्वास  विभाग  का  केवल  निर्देश  होने  अध्यक्ष  महोदय  चाहे  जो  यह

 से  ही  माननीय  सदस्य  ने  यहां  प्रस्तावਂ  रखा  स्पष्ट  है  कि  दोनों  विषय  राज्य  सरकार  के

 हू  ।  मे  जानता  चाहता  हूं  कि  यह  प्रस्ताव  हाथ  में  थे  ।  एक  विषय  में  वह  अभिकर्ता

 किस  प्रकार  ग्राह्म  हो  सकता  है  ।  और  दूसरे  में  वह  शान्ति  तथा  व्यवस्था
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 तो  में  एक  बात  का  उल्लेख  करूं  |  यह  है  कि  यह  विषय  दिल्ली  राज्य  सरकार

 के  अधीन  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय
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 यह
 एक  ऐसा  विषय

 नहीं,८  यह है  जिस  के  लिये  परिश्रमी  बंगाल  में  आन्दोलन  श्री  नम्बियारਂ

 किया  जा  सकता  है  ।  केन्द्रीय  सरकार  के  परिवहन  मंत्रालय  के

 अधीन  विषय है  ।  जैसा कि  भारत  सरकार के
 श्री  के०  के०  अवध्य  किन्तु

 हमारा  कथन  यह  है  कि  ये  वह  शरणार्थी
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 चाहते हूं  कि  क्या  जनता  को  अधिक  बसों
 बंगाल  सरकार  इस  समस्या  को  सुलझाने

 की  स्थिति  में  कदाचित्  नहीं  ह  ।  इसलिये
 की  सुविधायें  प्राप्त  होंगी  ?  वास्तव  में  नगर

 में  संकट  स्थिति  उत्पन्न  है  ।  यह  विषय  केन्द्रीय
 पुनर्वास  मंत्री  इन  समस्याओं  पर  चर्चा  करने

 के  लिये  निकटवर्ती  राज्यों  से  परामर्श  कर  सरकार  के
 अधीन

 आता  है
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 a  कम  से  कम  हम  यह  जाननाਂ  चाहते  हें
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 शासी  संस्था  है  ।  में  माननीय  मंत्री  से  यह

 चाहती हू
 ?  जानना  चाहता  हुं  कि  यह  कथन  कि  ag  उन

 के  मंत्रालय  के  अधीन  कहां  तक  ठीक  हैं
 अध्यक्ष  महोदय  :  पुनर्वास  सम्बन्धी

 अथवा  वह  दिल्ली  राज्य  सरकार  के  अधीन
 जानकारी  के  उद्देश्य  से  यह  विषय  सुसंगत

 हो  सकता  है  किन्तु  तब  इसे  भिन्न  रूप  में
 हैं  ।

 प्रस्तुत  fear  जाना  न  कि  स्थगन
 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री

 अलगे शन )  आप  काਂ  यह  कथन  बिल्कुल प्रस्ताव  के  रूप  में  ।

 ठीक  है  कि  यह  दिल्ली  परिवहनਂ  सेवा  एक
 दिल्ली  परिवहन  सेवा

 स्वायत्तशासी  प्राधिकार  द्वारा  चलाई  जा

 अध्यक्ष  महोदय  :  दूसरा  स्थगन  प्रस्ताव
 रही  हैं  जो  tag  के  एक  अधिनियम  के  अधीन

 इस  सम्बन्ध  में  हे
 बनाया  गया  है  ।  केन्द्रीय  परिवहन  मंत्रालय

 परिवहन  सेवा  के  इस  सेवा  को  प्रत्यक्ष  रूप  से  नहीं  चलाता  है  ।

 प्रबन्ध कर्ताओं  की  जनता  के  में  सभा  को  यह  सुचित  करना  चाहता  हूं  कि

 गमन  के  लिये  पर्याप्त  संख्या  में
 हम  ने  इस  विषय  पर  एक  अधिसूचना

 दोषरहित  गाड़ियां  चलाने  में  जिस  का  उत्तर  हम  कल  देने  की  प्रस्थापना

 असमर्थता  जिस  के  फलस्वरूप  करते  पहले  ही  स्वीकार  कर  लिया  हैं

 जनता  को  बहुत  असुविधा  हु
 a

 और  तब  हम  सभा  के  समक्ष  सभी  तथ्य  रख

 ह  ।  रोकेंगे  |

 मेरे  विचार  से  यह
 Cros lay  अध्यक्ष  महोदय  :  मे  पहले  आधार  पर

 इतना  महत्वपूर्ण  नहीं  है  कि  स्थगन  प्रस्ताव  कौर  दुसरे  इसਂ  आधार  पर  कि  अधिसूचना

 के  रूप  में  इस  पर  विचार  किया  जाय  ।  प्रशन  से  माननीय  सदस्यों  को  सारी
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 कारी  प्राप्त  हो  इस  प्रस्ताव  के  लिये  प्य्ल्  a
 a

 उसे  आवश्यक  समझा  था  और  इसलिये

 अनुमति  नहीं  दे  सकता  |  ag  विधेयक  आवश्यक  हो  गया  था  ।

 ~
 सन  १९५२  जब  वर्तमान  गृहमंत्री

 निवारक  निरोध  (artes)
 ने  और  दो  वर्षों  के  लिये इस  विधेयक

 विधेयक  को  प्रस्थापित करना  चाहा  तो  उन्होंने

 गह-काय  तथा  राज्य  मंत्री
 कछ  घटनायें  बनाई  और  उनकी  यह  धारना

 में  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  निवारक  थी  कि  कुछ  समय  बाद  हमारे  देश  की  स्थिति

 निरोध  १९५०  में  अग्रेतर
 ऐसी  हो  जायगीਂ  जब  इस  विशिष्ट  विधि  को

 धन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  चालू  रखने  के  कोई  कारण  नहीं  रहेंगे
 ।

 करने  की  अनुमति  दी  जाय  |

 हमारा  विचार  यह  है  कि  यह  एक  ऐसी
 श्री  के०  कठ

 विधि
 है  जो  केवल  आपात  काल  में  ही

 नियमित
 की  जा  सकती  है  ।  आज  हमारे  देश

 अध्यक्ष  महोदय  :  साधारण  प्रक्रिया  यह
 की  स्थिति  ऐसी  नहीं  है  कि  देश  की  सुरक्षा

 है  कि  Teemtr Het ay करने  की
 अनुमति

 पर  खतरे  में  हो  अथवा  ऐसी  अन्य  कोई  स्थिति

 विरोध  अथवा  आपत्ति  नहीं  की  जाती  हैं  ।
 नहीं  ह  जिस  से  कि  इस  अधिनियम  की  are

 फिर  यदि  कोई  माननीय  सदस्य  विरोध
 दिखता  हो  ।

 फिर  यह  विधि  पिछले  कुछ  वर्षों

 करना  चाहते  हों  तो  वह  लम्बा  भाषण  न
 में  सरकार  की  नीतियों  का  विरोध  करने

 दे
 कर

 एक  छोटा  वक्तव्य  दें
 ।

 वाले  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  काम  में  लाई  गई

 श्री  के०  क्०  बसु
 :  साधारणतया  इस

 हू  ।  हम  अब  तक  यह  नहीं  जानते  कि  निवारक

 दशा  में  विधेयक  का  विरोध  करने  की  प्रथा  निरोध  अधिनियम  असामाजिक  तत्वों  का  दमन

 नहीं  हू
 ।

 किन्तु  आप  को  ज्ञात  ह  कि  जब  करने  मं  किस  et  तक  सफल  हुआ  किन्तु

 इसी  प्रकार  का  विधेयक  संसद  के  प्रथम
 हम  ने  यह  देखा  है  कि  किस  प्रकार  इस

 सत्र  में  पुरःस्थापित  किया  गया  था  तो  हम  नियम  का  उपयोग  सरकारी  नीति  के  विरो

 से  उस  के  पुरःस्थापन  का  विरोध
 किया  था  घियों  के  विरुद्ध  किया  गया  ह  ।  अध्यापकों

 क्योंकि  हमारी  यह  धारणा  थीः  कि  ऐसे  विधेयक  कीਂ  हड़ताल  के  सम्बन्ध  -  ट्राम  किराया

 का  प्रत्येक  दशा  में
 विरोध

 किया  जाना  वृद्धि  आन्दोलन  के  सम्बन्ध  हड़तालियों

 चाहिये  ।  हम  निवारक  निरोध  और  आन्दोलनकारियों  को  इस  अधिनियम

 जिसे  संविधान
 में

 मलਂ  अधिकारों  के  के  अधीन  प्राप्त  शक्तियों  द्वारा  गिरफ्तार

 साथ  साथ  स्थान  प्राप्त  संविधान  के  लिये  किया  गया  था  ।  उस  जब  कलकता

 एक  धब्बा  समझते  हं  और  चह  अब  की  जनता  ने  इस  के  विरोध  में  आन्दोलन

 पुस्तक  का  एक  स्थायी  भाग  बनने  जा  रहा
 किया  तों  राज्य  सरकार  ने  विरोधियों  को

 इसी  अधिनियम  के  अधीन  जेल  में  oa  दिया  ।

 जब  वह  विधेयक  सर्वप्रथम  १९५०  में  हमारी  धारणा  ह  कि  भारतीय  संसद

 इस  विधान  को  स्वतंत्र  वातावरण  में  कायें पर:स्थापित  किया  गया  तो  उस  समय

 कै  गृहमंत्री  सरदार  पटेल  ने  कहा  था  कि  न  करने  दे  ।  अतः  हम  माननीय  गृह  मंत्री  से

 हमारे  देश  में  ऐसी  स्थिति  हे  कि  इस  प्रकार  आग्रह  करते  हें  कि  विधेयक  को  वापस  ले

 लिया  जाय  |  जब  भी  देग  की  असाधारण की
 विधि  आवश्यक  है  ।  उस  समय  पदारूढ़
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 श्री  के०  Fo

 स्थिति  हो  अथवा  किसी  विदेशी  राष्ट्र  से  अध्यक्ष  महोदय
 :

 विरोधी  दल  ने  अपने

 युद्ध  छिड़  जाय  तो  सरकार  को  ऐसा  विधेयक  ah  प्रस्तुत कर  दिये  हे  ।

 प्रस्तुत  करने
 की

 पूर्ण  स्वतंत्रता  हैं  ।  समाज  श्री  एन०  सी ०  चटर्जी  :  क्या  इस  दशा

 विरोधी  तत्वों  पर  नियंत्रण  रखने  के  लिये  में  विधेयक  के  विरोध  में  कोई  तक  प्रस्तुत

 देश  की  सामान्य  विधि  में  पर्याप्त  शक्ति  करने  की  अनुमति  नहीं  हे  ।

 और  इसलिये  इस  प्रकार  के  विधान  को

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 हां  ।  नियम  ce  में जारी  रखने  का  कोई  औचित्य  नहीं  ह  ।

 लोकतंत्रात्मक  व्यवस्था  में  यह  अत्यन्त  स्पष्ट  रूप  से  उल्लिखित है  ।  उस  के  अन्तर्गत

 सारी  विचारधारा  यह  है  कि  यदि  विधेयक
 इक  है  कि  विरोधी  दल  को  प्रत्येक  अधिकार

 प्राप्त  हो  और  सरकारी  नीति  से  सहमत  न
 को  पुरःस्थापित  करने  दिया  तो  सभा

 होने  वाले  सभी  व्यक्तियों  को  अपने  को  को  उस  पर  पूर्ण  चर्चा  करने  के  लिये  तभी

 अवसर  प्राप्त  होता  हैं  जब  विचार  प्रस्ताव
 संगठित  करने  और  उस  तरह से  जिसे

 वह  उपयुक्त  समझतें  अपना  विरोध  प्रदर्शित
 प्रस्तुत  किया  जाता  हैं  ।  अतः  इस  दशा  में

 करने  का  प्रत्येक  अधिकार  प्राप्त  हो  ।  यदि
 चर्चा  करने  से  कोई  लाभ  नहीं  है  ।  अब

 नीय  मंत्री  अपना  वक्तव्य  दे  सकते  हैं  ।
 माननीय  मंत्री  यह  समझते  हों  कि  उन  का

 भाचरण  शान्ति  तथा  व्यवस्था  के  प्रतिकूल
 डा०  काटजू

 :
 यह  एक  छोटा  सा  विधेयक

 ह  तो  वह  ta  की  साधारण  विधियों  के

 है  और  मुझे  कभी  यह  आशा  नहीं
 थी  कि

 इस अधीन  उन  पर  अभियोग  लगा  कर  मुकदमा

 चला  सकते  ह  ।  वास्तव  में  हम  ने  देखा  हैं
 अवस्था  पर  इस  का  कोई  विरोध  होगा  11.0

 जब  समय  आयेगा  तब  में  सारी  स्थिति  को
 कि  इसी  निवारक  निरोध  अधिनियम  के

 स्पष्ट  करने  और  आंकड़े  और  तथ्य  समक्ष
 ait  हमारे  एक  सम्माननीय  डा०

 इयामाप्रसाद  मुकर्जी  की  मृत्यु  कारावास  में
 रखने  का  प्रयत्न  करूंगा  ।  यह  विधेयक  अत्यन्त

 प्रभावोत्पादक  उपाय  सिद्ध  हुआ

 इसलिये  नहीं  कि  इस  से  लोगों  को

 भेजने  में  सुविधा  हुई  हे  वरन्  इस  के
 अध्यक्ष  महोदय  माननीय  सदस्य

 वैज्ञानिक  प्रभाव  के  कारण  सफलता  मिली

 संक्षिप्त  वक्तव्य  की  सीमा  से  बहुत  आगे  बढ़े
 यह  कथन  बिल्कुल  निराधार  है  कि  यह

 जा  रहे हें  ।  अधिनियम  राजनैतिक  विरोध  को  दबाने

 के  लिये  राजनैतिक  विरोधियों  के  fare

 श्री
 हे०  क् ०

 बसु
 :

 हमारी  यह
 धारणा  है  कि  हम  इस  अधिनियम  का

 काम  में  लाया  गया  हैं  ।  वास्तव में  यह

 अधिनियम उन्हीं  उद्देश्यों  के  लिये  काम  में

 काल  और  नहीं  बढ़ा  सकते  हैं
 ।

 में  सभा  से

 प्रार्थना  करता  हूं  कि  वह  इस  विधेयक के
 लाया  गया  है  जिन्हें  संसद  ने  अधिनियम में

 निर्धारित  किया  है  भ्र्धात्  विदेशी  शक्तियों

 पुरःस्थापन पर  अपना  अनुमोदन  दे  ।  इन
 से  मित्रतापूर्ण  सम्बन्ध  बनाये  शान्ति

 शब्दों  के  में  इस  विधेयक  के
 तथा  व्यवस्था  बनाये  रखने  और  विद्रोह कारी

 स्थापन  का  विरोध  करता  हूं
 ।

 कार्यो  को  रोकने  के  लिये  इस  काम  में  लाया

 थी  एन०  सी०  चटर्जी  :  गया  है  ।  जब  आप  के  समक्ष  हम

 कौर  तथ्य  रखेंगे  तो  आप  देखेंगे  कि  aries क्या  हम  कुछ  दाऊद  कह  सकते  हैं  ?
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 बाहर  विशेषकर  माननीय  वाणिज्य तथा  व्यवस्था  बनाया  रखना  मुख्य  उद्देश्य

 रहा हे  और  उसके  इसका  अ्रधिकतर  उद्योग  मंत्री  द्वारा  प्रस्थापित  संशोधन  |

 उपयोग  किया गया  है  विधेयक  में  नया  खंड  २०  क  जोड़ने  के  लिये

 इसके  बाद  यह  भी  पुझाव ्  गयाਂ  जो
 संशोधन  प्रस्तुत  किया  गया  हे  वह  मुख्य

 है  कि  यह  एक  ware  विधि  है  शर  अधिनियम  की  धारा  ४५  को  संशोधित

 करना  चाहता  2  जिस  का  संशोधन  न  तो आपात  शाक्ति  के  रूप  में  ही  इसे  प्रस्तुत  किया

 जाना  चाहिये  ।  मं  इसे  मानने  के  लिये  तयार  सभा  मं  पर:स्थापित  किये  गये  मल  विधेयक

 नहीं  हूं  क्योंकि  निवारक  निरोध  दंड  प्रक्रिया  में  अपेक्षित  हे  और  न  ही  प्रवर  समिति  ने

 अपने  प्रतिवेदन  में  उस  का  कोई  निर्देश संहिता  और  संविधान  में  भी  अनेक  प्रकार

 से  उपबन्धित है  ।  अतः  में  पुरःस्थापन की  किया  है  ।  विधेयक  के  क्षेत्र  से  बाहर

 अनुमति  far  जाने  की  प्रार्थना  करता  हूं  ।  इसਂ  संशोधन  को  प्रस्तुत  करना  में  भ्

 श्री  नम्बियार  )  क्या  कोई  नहीं  समझता  हूं  ।  एकमात्र  उपाय यह  है  कि

 आपात  हू  ?  इस  विशिष्ट  धारा  को  संशोधित  करने  के

 लिये  एक  अलग  विधान  उपस्थित  किया
 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  इस  विषय  पर

 किसी  अग्रेतर  तके  का  कोई  प्रशन  ही  नहीं
 जाय  |

 @  ||  वाणिज्य  उद्योग  मंत्री  टी  ०

 नरन यह ह यह  हू
 टी०  कृष्णमाचारी )  वह  संशोधन  प्रस्तुत

 निरोध  करने के  लिये  मं  सभा  से  क्षमा  चाहता

 १९५०  म  अग्रेतर  करने  किन्तु  सभा  उस  संशोधन  के  उद्देश्य  पर  ध्यान

 वाले  विधेयक  को  'पर:स्थापित  देगी  ।  वह  इसलिय ेहैं  कि  संविधान की

 करने  की  अनुमति  दी  जाय  ह  इयकताओं  के  अनरूप  प्रक्रिया  का  विनियमन

 किया  जाय  अर्थात  लेखाओं  के  परीक्षण  के
 में  मत  विभाजन  हुआ  ।  पक्ष  में

 १४६,  विपक्ष  में  ३६  मत  आये  1)
 लिये  महालेखा  परीक्षक  को  शक्ति  दी  जाय  ।

 किन्तु  आप  के  कथनानुसार  हम  उस  कायें

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ
 के  लिये  अलग  विधेयक  उपस्थित  करेंगे  ।

 डा०  काटकर  q  विधेयक को  पर
 अतः  यह  संशोधन  प्रस्तुत  कर  के  सभा  का

 स्थापित करता  हूं  ।
 समय  लेने  के  लिये

 म
 क्षमा  चाहता  हूं  ।

 कि

 अध्यक्ष  महोदय :  मुझे
 केवल

 संशोधन

 संशोधनों  क्रो  आरास्ता  की  areal से  सम्बन्ध  है  ।  मे ंमें ने  केवलਂ

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  सभा  कॉफ़ी  यह  कहा  किਂ  वह  नियम  बाह्य  यह  नहीं

 बाज़ार  विस्तार
 )  विधेयक  १९५४  कहां  कि  वह  संशोधन  अपेक्षित  नहीं  हे  ।

 पर  अग्रेतर  विचार  करेगी  ।  तत्पश्चात  विषय  वहू  बहुत  अपेक्षित  हो  सकता  है  किन्तु  प्रक्रिया

 सूची  का  अगला  विधेयक  अर्थात  रबड़  ठीक  नहीं  हू  ।  यही  बात  में  कहना  चाहता

 तथा  संशोधन  विधेयक  था

 लिया  जायगा  |
 अब  म  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  को  भी

 म  दिखता  द्र
 त्  कि

 कुछ  संशोधन  ऐसे  निर्दिष्ट  करना च चाहता  हूं
 क

 चलाइए  क्योंकि  में  देखता

 wit  किये  गये  हें  जो  विधेयक  के  क्षेत्र  के  द  detent  के  नेत्र  दे  सम्बन्ध  में  एक



 VC  संशोधनों की  २३  नवम्बर  Ras  संशोधनों की  ग्राह्मता  CES

 श्रिया

 प्रकार  की  गलत  धारणा  के  दंड  यह  है  कि  ऐसे  सब

 प्रक्रिया  संहिता  विधेयक  पर  संशोधन  सरकार  को  निर्दिष्ट  किये

 अनेक  संशोधन  प्रस्तुत  किये  जा  रहे  हे  ।  जायें  जो  उन  पर  जनमत  प्राप्त

 परिणाम  यह  होता  हे  कि  सचिवालय  को  करे  और  आवश्यकता '  होने  पर

 भनावइ्यक  ही  बहुत  काम  करना  पड़ता  यथासंभव  एक  ay के  भीतर

 हूं  और  अन्त  में  यह  दिखलाई  पड़ता  हूँ  कि  दंड  प्रक्रिया  ,  १८९८  को

 संशोधनों  की  अनुमति  नहीं  दी  जा  सकती  उपयुक्त  रूप  से  संशोधन  करनें

 है  ।  म  यहां  स्थिति  को  स्पष्ट  कर  देना  वाला  दूसरा  विधेयक  सभा  के

 ड  प्रक्रिया  संहिता  के  लिये  समक्ष रख चाहता  हु  |

 संशोधन  प्रस्तुत  करन  के  विषय  पर  कुछ  इस  के  orate  जब  विधेयक  sat  समिति

 सदस्यों की  ग़लत  धारणा  हो  सकती है  से  वापस  आने  के  बाद  सभा  के  सामने  फिर

 वे  संहिता  की  किसी  धारा  को  संशोधित  रखा  गया  तो  इस  बात  का  प्रयत्न  किया

 कर  सकते  हें  क्योंकि  प्रवर  समिति  को  विधेयक  गया  कि  इस  विधेयक  को  एक  बार  फिर

 भेजने  का  प्रस्ताव जब  प्रस्तुत किया  गया  था  प्रवर  समिति  के  पास  भेजा  जाये  या  जनता

 तो  यह  संकेत  दिया  गया  था  कि  प्रवर
 की  राय  जानने  के  लिये  परिचालित  किया

 समिति  विधेयक  के  किन्हीं  अन्य  उपबन्धों
 जाये

 |
 इस  के  लिये  पंडित  ठाकुर  दास  भार्गव

 पर  जो  पुरःस्थापित विधेयक  में  नहीं  त्या  श्री  इयामनंदन  सहाय  ने  संशोधन  भी

 विचार कर  हूं  ।  यह  ग़लत  परन्तु  सभा  ने  उन  को  अस्वीकृत  कर

 धारणा  हो  सकती  है  कि  ऐसे  संशोधन  प्रस्तुत  दिया  ।  इसलिए  अब  सभा  के  सामने  विधेयक

 किये  जा  सकते
 ।

 उस  के  बाद  जो  कुछ  उसी  रूप  में  हूं  जसा  कि  प्रवर  समिति  के

 प्रवर  समिति  ने  अपने  प्रतिवेदन  में
 पास  से  आया  हैं  ।  अब  उन  संशोधनों  के

 स्पष्ट  इस  प्रकार  उल्लिखित  किया है  लिये  कोई  स्थान  नहीं  है  जो  इस  विधेयक

 इस  सम्बन्ध प्रवर

 की  परिधि  उस  रूप  जिस  में  कि  यह

 प्रवर  समिति  के  पास  से  आया  नहीं
 समिति  ag  ब्रितानी  चाहती  है  कि

 aid हूं  ।
 प्रधान  अधिनियम  की  कतिपय

 धाराओं  के  सम्बन्ध  में  अनेक  श्री  एस०  एस०  मोरे

 संशोधन
 जो  संशोधन

 जो  कुछ  आप  न  कहां  ह  वह  विनिर्णय  है
 विधेयक  में  नहीं  समिति  कों

 या  इस  के  सम्बन्ध  में  हम  अपने  विचार  प्रकट

 प्रस्तुत  किये  गये  थे  ।  इस  कारण  कर  सकते हें  ?

 कि  इस  से  कुछ  महत्वपूर्ण प्रदान  अध्यक्ष  महोदय  :  यह  तो  विनिर्णय

 उपस्थित हए  और  उस  पर  जन  सभा  ने  पहले  केवल  निदेश  जारी

 मत  जानने  के  लिये  अब  तक  किये  और  प्रवर  समिति  से  उन  पर  विचार

 अवसर  नहीं  दिया  गया  समिति  करने  को  कहा  |  प्रवर  समिति  ने  कहा  कि

 ग
 यह  दृष्टिकोण हैं  कि  उन्हें  उन  को  जनता  की  राय  जानने  के  लिये

 जनमत  जानने  के  लिये  परिचालित  नहीं  किया  गया  था  इसलिये  वह

 किये  '  जानें  के  पश्चात  उन  पर  उन  पर  विचार  नहीं  कर  सकती  थी  ।  सभा

 विचार किया  जाय  ।  अतः  उस  की  भी  इस  सम्बन्ध  में  विनिश्चय  कर  चकी



 ४६९  संशोधनों  की  ग्राह्यता  २३  नवम्बर  १९५४  संशोधनों  की  ग्राह्यता  Vo

 है
 ।

 जो  कुछ  प्रवर  समिति  ने  भेज  हं  उसी  निर्दोष  पाये  जायें  तो  उन  को  मुक्त
 कर

 दिया

 जाये  । पर  विचार  किया  जायेगा

 बनतें *  की  पुस्तक  पालियामेन्द्री  प्रेक्टिस

 शी  सिहासन सिंह
 का  भी  यही  कहना  है  कि  जब  प्रवर  समिति

 दक्षिण )  सभा  st  निदेश  था  कि  प्रवर
 के  पास  कोई  विधेयक  भेजा  जाये  तो  वह

 समिति
 दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  के  सभी

 समिति  उस  के  सम्बन्धित  सारे  क़ानून  पर

 बाघों  पर  विचार  करे  और  अपने
 को

 केवल
 विचार  कर  सकती  है  ।  यदि  समिति  ने  ऐसा

 उन्हीं  उपबन्धों  तक  सीमित
 न

 रखे  जो  इस

 सभा  के  सामने  विचाराधीन  हें
 ।

 क्या  प्रवर

 नहीं  किया  है  तो  हमारे  अधिकार  कसे
 कम

 किये  जा  सकते  हें  ।

 समिति  सभा  के  निदेशों  का  उल्लंघन  कर

 सकती है  3.0
 पंडित  ठाकुर  दास  जर  )

 ?

 मुझे  खेद  है  कि  जो  निदेश  प्रवर  समिति

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 सभा  दोनों  ही  को  दिया  गया  था  उस  का  उस  ने  पालत

 घरों--विधेयक प्रवर  समिति  के  पास  फिर
 ह ैज

 नहीं  किया  है  और  इस  का  सुधार  करने  के

 से  भेजे  जाने  के  तथा  जनता  की  राय  जानने  लिये  में  ने  जो  प्रस्ताव  रखा  था  वह  सभा  ने

 के  लिये  फिर  से  परिचालित  किये  जाने  के  स्वीकार नहीं  किया  है

 अस्वीकृत कर  चुकी  हूँ  ।
 अभी  उस  दिन  की  बात  है  कि  में

 श्री  आर०  डी०  मिश्र
 पद  पर  था  और  जब  श्री  लेनी  सरन  जैन

 दहर )
 माननीय  गृह का ये  मंत्री  ने  हमें

 बोल  रहे  थे  तो  यही  उठा  था  ।  उस

 दिया  था  कि  जितने  भी  संशोधनों
 समय  में  ने  भी  कहा  था  और  डा०  काटजू

 की  सूचना  प्राप्त  होगी  उन  सभी
 पर  यह

 ने  भी  कहा  था  कि  किसी  भी  संशोधन  पर

 सभा  विचार  करेगी  ।  सभा  को  भी  सभी  विचार  किया  जा  सकता  था  ।  दण्ड  प्रक्रिया

 संशोधनों  पर  विचार  करने  का  अधिकार  संहिता  के  विभिन्न उपबन्ध  एक  दूसरे के

 जब  सभा  प्रवर  समिति  को  यह  अधिकार  साथ  ऐसे  गुथे  हुए  हें  तथा  परस्पर  सम्बद्ध

 दे  सकती  है  कि  वह  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  के  हें  कि  हम  ae  नहीं  कर  सकते  हें  कि  कुछ
 किसी  भी  संशोधन  पर  विचार  कर  सकती

 उपबन्धों  पर  विचार  किया  जायें  तथा  कुछ

 हैं  तो  सभा  को  इस  अवसर  पर  ऐसा  अधिकार  को  भविष्य  में  विचार  करने  के  लिये  छोड़

 तो  होना  ही  चाहिय े।  दिया  जाय  ।  प्रवर  समिति  का  कहना  है  कि

 कयोंकि  कुछ  बातों  के  सम्बन्ध  में  जनता  की

 दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  अपने  वर्तमान  राय  नहीं  मांगी  गई  इसलिये  सारे  विधेयक

 रूप  में  बिल्कुल  बेकार  हूं
 ।

 इसलिये  सभा  को  पर  विचार  किया  जाना  वांछनीय  नहीं  हैं  ।

 संहिता  के  सभी  उपबन्धों  पर  विचार  करना  स्वयं  डा०  काटजू  से  हमें  पता  चला  है
 कि

 चाहिये  ।  इस  की  प्रक्रिया
 भी

 बहुत  पेचीदा  सभा  को  बहुत  सी  सम्मतियां  प्राप्त  हुई  हैं

 है  इसलिये  हमारा  veer  यह  हैं  कि  एक  तथा  विधेयक  को  ऐसे  सुझावों  के  लिये  भी

 साधारण  सी  दंड  प्रक्रिया  संहिता  बनाई  परिचालित  किया  गया  ह  जो  मूल  विधेयक

 जाये  जिस  का  अभिप्राय  यह  हो  कि  की  दृष्टि  से  आवश्यक  नहीं  हैं  ।  इसलिये

 को  दण्ड  दिया  जाये  तथा  निरपराध  सभा  को  भी  सभी  संशोधनों  पर  विचार

 व्यक्तियों  को  अपने  को  निर्दोष  साबित  करने  करने  का  अधिकार  है  ।  उदाहरण  के  लिये

 का  प्रत्येक  अवसर  दिया  जाये  तथा  यदि  वे  यदि  हम  धारा  १६१  का  संशोधन  करें  तो



 Vi9?  संशोधनों  की  २३  नव स्वर  १९५४  संशोधनों  की  आ्राह्मता  192.0

 (tfea  ठाकर  दास

 धारा  १७२  को  कैसे  छोड़  सकते  हैं  ।  गवाह  की  जिरह  का  प्रश्न  चल  रहा  था  ।

 ही  साथ  जब  तक  कि  घारा  १६१  जो  कुछ  उन्हो ंने  कहा  था  उस  से  में  तो  यहं

 शौर  १७२  में  संशोधन  न  किया  जाये  दण्ड  समझा  था  fe  प्रवर  समिति  ने  जिन  बातों

 प्रक्रिया  संहिता  में  किया  गया  कोई  भी
 पर  विचार  किया  है  हम  उन  पर  विचार

 धन  बिल्कुल व्यर्थ  होगा  कर  सकते  हें  और  afe  सभा  चाहे  तो  उन

 बातों  पर  भी  विचार  कर  सकते  हें  जिन  को
 श्री  साधन  गुप्त

 :  जो  कुछ  पंडित  ठाकुर

 दास  भार्गव  ने  कहा  उस  के  अतिरिक्त  में
 समिति  ने  अस्वीकृत  कर  दिया  है  ।

 इतना  ही  और  कहना  चाहता  हुं  कि  संविधान

 विधेयक  पर  जब  वाद-विवाद
 जहां  तक  यह  कहा  जाता  हं  कि  पंडित

 ठाकुर  दास  भागंव  ने  कोई  विनिर्णय  दिया

 हो  रहा  था  तो  उन्होंने  एक  बार  श्री  पाटनकर

 के  एक  विनिर्णय  के  सम्बन्ध  में  जो  उन्हों
 है  में  केवल  इतना  करना  चाहता  हं  कि  हमें

 ने  अध्यक्ष  पद  से  दिया  ar  seq  उठाया
 उन  परिस्थितियों  को  देखना  होगा  जिन

 में  उक्त  विनिर्णय  दिया  गया  तभी  हम
 था  |  उस  समय  आप  ने  कहा  था  कि

 पति  के  विनिर्णय  पर  फिर  से  विचार  करने
 उस  को  किसी  अन्य  अवसर  पर  लागू  कर

 सकते  हें  ।  हो  सकता  है  कि  वह  विनिर्णय का  अधिकार  तो  आप  को  भी  नहीं  था  ।

 केवल  किसी  स्थिति  विशेष  के  लिये  किया
 इसलिये  जब  पंडित  ठाकुर  दास  भार्गव  का

 गया  हो  और  किसी  और  स्थिति  पर  लागू
 यह  विनिमय  कि  प्रत्येक  संशोधनਂ  पर

 न  होता  हो  ।  पहले  ,  जब  यही  घरन  उठाया
 विचार  किया  जा  सकता  ह  तो  जिन

 बाघों  पर  प्रवर  समिति  ने  अपना  प्रतिवेदनਂ
 तो  सभापति  महोदय  ने  कहा  था

 उचित  अवसर  आने  पर  इस  विधेयक  से

 भेजा  हूं  उन  के  अतिरिक्त  विधेयक  के  सभी
 सम्बन्धित  विषयों  पर  विचार  किया  जा

 उपबन्धों  के  सम्बन्ध  में  हमें  संशोधन  रखने
 सकता  हे  ।  परन्तु  उसी  माननीय  सदस्य

 का  अधिकार  होना  चाहिये  ।
 जिस  ने  यह  विनिर्णय  दिया  था  इसी

 शी  ठी०  सुब्रह्मण्यम  :  उचित  प्राय  से  उस  के  बाद  एक  संशोधन  प्रस्तुत

 तो  यही  हू  कि  हम  अपने  को  उन्हीं  धाराओं
 किया  जोकि  अस्वीकृत  हो  गया  ।  सभा  जब

 तक  सीमित  रखें  जिन  का  इस  विधेयक  द्वारा  इन  बातों  पर  विचार  कर  के  अपना  निर्णय

 संशोधन  किया  जा  रहा है  ।  यदि  हम  सारी  दे  चुकी  हू  तो  उसी  पर  ga:  विचार

 क्रिया  जा  सकता  है  ।  इसलिये  में  आप  के दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  का  संशोधन  करने  लगेंगे

 तो  इस  सत्र  की  तो  बात  ही  क्या  है  अगले  सत्र
 विनिर्णय  से  सहमत  हूं  ।  यदि  यही  नियम

 हो  कि  यदि  किसी  अधिनियम  को  किसी
 में भी  यह  काम  समाप्त  नहीं  हो  सकेगा  ।

 इस  के  अतिरिक्त  जो  नियम  हम  ने  बनाये  घारा  का  संशोधन  किया  जाये  तो  हम  सारे

 हें  उन  के  विरुद्ध  जाने  वाली  किसी  प्रक्रिया  अधिनियम  पर  विचार  कर  सकते  हें  ।  तब

 का  आश्वासन  तो  गृहकार्य  मंत्री  भी  नहीं  दे  तो  कोई  विधान  बनाना  ही  असम्भव  हो

 संकते  हें  ।  जायेगा  |  मेरा  निवेदन  हैं  कि  में  विनिर्णय

 से  सहमत हूं  ।
 श्री  एम०  ए०  अय्यंगार

 कल  जब  माननीय  मंत्री  जवाब  दे  रहे  थे  तो  अध्यक्ष  एसा  हो  सकता  है  कि

 में  उपस्थित  था  ।  प्रारंभिक  अवस्था  में  किसी  एक  विषय  gat  से  इस  प्रकार  सम्बद्ध  टो
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 fe  संगठन  करने  वाले  विधेयक  में  जिन  जैसा  कि  मे  कह  चुका  हं  यदि  एक

 उपबन्धों  का  उल्लेख  कियां  गया  ह  उस  धारा  दुसरी  धारा  से  इस  प्रकार  सम्बद्ध

 के  अतिरिकत  किसी  अन्य  घारा  का  संशोधन  होगी  कि  दोनों  की  विषय  वस्तु  एक  ही

 आवश्यक  हो  तो  ऐसी  स्थिति  में  विधेयक  के  हो  तो  उस  दूसरी  धारा  का  संशोधन  भी

 थन  में  आने*  वाले  इस  प्रकार  के  संशोधन
 ग्राह्य  हू  क्योंकि  वहू  संशोधन

 करने  वाले

 किये  जा  संकते  हैं  ।  संशोधन  से  सम्बन्धित  ह  ।  जब  हा  यह

 कहते  हें  कि  किसी  ऐसी  धारा  के  सम्बन्ध
 में  तो  एक  सामान्य  निदेश  दे  रहा  था

 कि  किस  प्रकार  के  संशोधन  ग्राहूस  हो  सकते
 में  संशोधन  नहीं  दिया  जा  सकता  हैं  जिस

 हैं  ।
 में  यह

 स्पष्ट  करना  चाहता  था  कि  यह
 का  उल्लेख  संशोधन  विधेयक  में  न  हो  तो

 हम  एक  सामान्य  नियम  का  उल्लेख  करते
 समझना  गलत  है  कि  केवल  इस  कारण  ही

 कि  सभा  में  कुछ  वाद  विवाद  हो  कुछ  ऐसे  हैं  क्योंकि  प्रत्येक  धारा  में  अलग  अलग  विषय

 हुआ  करते  परन्तु  एसा  हो  सकता  हैं  कि
 बयान  दिये  गये  हें  कि  दंड  प्रक्रिया  संहिता

 की  किसी  भी  घारा  का  संशोधन  किया
 जबकि  एक  ही  विषय  से  कई  धारायें  संबंधित

 जा  सकता  है  चाहे  बह  संशोधन  विधेयक  से  हों  at  ऐसी  धारा  के  सम्बन्ध  में  भी  संशोधन

 ग्राह य  हो  सकता  हं  जिस  का  उल्लेख  संशोधन
 सम्बन्धित  हो  अथवा  नहीं  ।

 विधेयक  में  न  किया  गया  हो  ।  प्रत्येक  मामले

 में  तो  केवल  यह  बताना  चाहता  था  कि
 को  उस  के  अपने  तथ्यों  के  आधार  पर  ही  ते

 अध्यक्ष  इस  सम्बन्ध  में  किस  प्रकार  विचार
 किया  जा  सकता  है  ।

 करता  है  तथा  अध्यक्ष-पद  से  किस  प्रकार  —_— a  गला

 के  विनिर्णय  दिये  जायेंगे  परन्तु  जो  संशोधन  काँफी  विक्रय  विस्तार
 रखें  जायेंगे  उन  को  देख  कर  ही  में  जैसा

 समाप्त उचित  होगा  dar  विनिवेश  दूगा  |

 अध्यक्ष  महोदय
 :  अब  सभा  कॉफ़ी

 at  आर०  Sto  मिश्र  :  में  समझा  नहीं

 कि  माननीय  अध्यक्ष  का  अभिप्राय  क्या  है  ?
 विक्रय  विस्तार  विधेयक  पर

 आगे  विचार  करेगी  |
 शब्द  क्षेत्र  का  अर्थ  क्या  इस  के  लिये

 श्री  केशबेयंगार  :
 हम  यह  देखेंगे  कि  विधेयक  की  विषय  वस्तु

 क्या  है  या  विधेयक  में  नाम  तथा  उद्देश्यों  अध्यक्ष  में  कल  यह  कह  रहा  था

 पर  विचार  इस  के  सम्बन्ध  में  में  जानना  कि  किसी  भी  दृष्टिकोण  यह  एक  ऐसा

 चाहता  हूं  उद्योग  है  जोकि  कृषि  उद्योग  के  समान  हैं

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 में  इस  लम्बे  चोडे
 और  छोटे  उत्पादक  इस  को  चलाते  ्  अंतः

 पह  उद्योग  सरकार  द्वारा  सहायता  दिये  जाने
 में  जाने  के  लिये  तेयार  नहीं

 हूँ  ।  शब्द  क्षेत्र  की  कोई  ऐसी  परिभाषा
 का  अधिकारी है

 ।

 करना  असंभव  है  जो  हर  स्थिति  में  लागू  उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन

 हो  सके  ।  इस  का  निर्णय  तो  परिस्थिति  में  इस  वस्तु  की  प्रकृति  के  विचार  से

 विशेष  को  देख  कर  ही  किया  जा  सकता  यह  कहूंगा  कि  कॉफी  एक  बहुत  आवश्यक

 है  ।  इस  के  अतिरिक्त  यह  कार्य  अध्यक्ष-पद  वस्तु  नहीं  है  और  न  ही  यह  एक  आवश्यक

 का  हू  न  तो  यह  कार्य  गृह  मंत्री  का  है  और  वस्तु  है  ।  इस  के  साथ  ही  हमें  अन्य  तथ्यों

 न  किसी  माननीय  सदस्य  का  ही  है  ।  पर  भी  विचार  करना  पड़ता  है  ।  इस  वस्तु
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 केदावैयंगार|

 के  निर्यात  से  हमें  बहुत  से  डालरों  की  आय  इसी  बात  का  एक  seared  कि  उद्योग  फिर

 होती  है  |  उपभोक्ताओं पर  विचार  करते  से  स्थिर  हो  गया  है  ।

 हुए  भी  हम  यह  कह  सकते  हैं  कि  केवल  कुछेक
 जब  हमਂ  बोर्ड  के  कार्य  को  देखते

 धनी  लोग  ही  इस  वस्तु  का  प्रयोग  करते  तो  हमें  पता  चलता हूं
 कि

 १९४०
 में  कॉफी

 यह  जन  साधारण  का  पेय  नहीं  है
 ।

 १,८३,०००  एकड़  भूमि  में  उगाई  गई  थी

 हमारे  देश  के  ३६  करोड़  लोगों  में  से  और  १९५२  में  qe  क्षेत्र  २,५०,०००  एकड़

 कठिनता  से  १  प्रतिशत  व्यक्ति  इस  का  प्रयोग  १९४०  में  इस  का  उत्पादन  १५,५५०

 करते हें  ।  टन  था  और  इस  शेष  २९,०००  टन  हो  गया

 दूसरे  इस  का  विक्रेय  भी  सारी  दुनियाँ  हे  ।  १९४०  में  इस  उद्योग  में
 48,090

 में  हो  सकता  हैं  ।  सारी  दुनियां  में  जो  उत्पादन  श्रमिक  थे  और  १९५०  में  यह  संख्या  र

 होता  है  उस  का  केवल  १  प्रतिशत ही  भारत
 लाख  तक  पहुंच  गई  ।  यह  सब  सिद्ध  करता

 में  उत्पादन  होता  है  ।  परन्तु  यह  १  प्रतिशत  है  कि  इस  बोर्ड  का  कार्य  संतोषजनक  रहा

 कॉफ़ी  जो  भारत  से  विदेशों  को  निर्वात  होती  किन्तु  मुझे  एक  प्रकार  से  संतोष

 इतनी  उत्तम  प्रकार  की  होती  हैं  कि  वे  है  ।  इस  उद्योग  में  लगभग  २,५०,०००

 लोग  इंस  में  दक्षिणी  अमेरिका  तथा
 श्रमिक  art  करते  हूं  और  उन  के  वेतन  का

 दक्षिणी  अफ्रीका  से  आयात  की  हुई  कॉफी  वार्षिक  बिल  ३,५०,००,०००  रुपये  होता

 मिला  देते  हें  ।  इस  से  हमें  इस  की  विशेषता  इस  उद्योग  में  काम  करने  वाले  श्रमिकों

 के  महत्व  का  पता  चलता  जत  सरकार
 की  अवस्था  सन्तोषप्रद नहीं  है  ।  उन  की

 को  इस  उद्योग  के  कल्याण  के  लिये  प्रत्येकਂ  इस  अवस्था  को  सुधारने  के  लिये  कुछ  भी

 संभव  उपाय  करना  चाहिये  ।
 नहीं  किया  गया  है  ।

 इस  विधेयक  द्वारा  कॉफी  ate  में  कुछ  में  यह  कहना  चाहूंगा  कि  इस  विधेयक

 महत्वपूर्ण  परिवर्तन  किये  जाने  हें  ।  में
 में  परिवहन  का  मुख्य  कारण  यह  ह  कि  इस

 बोर्ड  के  संचालन  में  सरकार  का  कोई  हाथ नीय  मंत्री  से  ae  पुछना  चाहता  हूं  कि  कया

 वे  इन  परिवर्तनों  की  आवश्यकता  बताने  नहीं  है  ।  वह  किसी  भी  बात  का  सूत्रपात

 की  कृपा  करेंगे  ।  इन  के  मेरे  विचार  नहीं  कर  सकती  ।  परन्तु  में  नहीं  समझ  सकता

 में  कोई  शीघ्रता  नहीं  होनी  चाहिये  ।  क्या  कि  वह  क्या  आरम्भ  नहीं  कर  सकती  !

 यह  बोड़  ठीक  कामਂ  नहीं  कर  रहा  है  अथवा  वास्तव  में  पहले  इस  बोर्ड  में  दो  सरकारी

 सदस्य  थे  ।  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करते इस  ने  काम  करना  बन्द  कर  दिया  हैं  ।  यदि

 आप  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  का
 समय  माननीय  मंत्री  ने  स्वयं  कहा  है  कि

 प्रतिवेदन  पढ़ें  जोकि  कॉफी  बों  के  कार्य  पर  मुझे  इस  सम्बन्ध  में  कई  कठिनाइयां  हैं

 और  मेरे  पास  वास्तव  में  कोई  अधिकार उन्हों  ने  प्रस्तुत  किया  था  तो  आप  को  ज्ञात

 हो  जायगा  कि  मंत्रालय  ने  बोर्ड  के  कार्य  की  नहीं  हैं  ।'  दूसरे  प्रक्रम  में  उन्हों  ने  कहा  था

 भूरि  भूरि  सराहना की  है  ।
 कि  पहले  भारत  सरकार  के  तीनਂ  प्रतिनिधि

 इस  प्रतिवेदन  में  कहा  गया है
 कि  ats  होते  थे  जिन  का  ats  में  पर्याप्त  प्रभाव  था  ।

 ने  इस  उद्योग  को  पुनर्जीवन  प्रदान  किया  परन्तु  सरकार  ने  अब  इनਂ  दोनों

 है  और  वास्तव  में  इस  वस्तु  का  अधिक  शिकारियों  को  वापस  ले  लिया  ह  और  अब

 उत्पादनਂ  और  faxarr tani  से  उगाया  जाना  प्रत्येक  सदस्य  को  नामनिर्देशन  के  आधार



 Yow  २३  नवम्बर  १९५४  Ve.
 कॉफी  विक्रय  विस्तार

 विधेयक

 पर  इस  में  रख  जाने  का  विचार  है  ।  क्या  हमें  बागान  जांच  समिति  के  प्रतिवेदन  की

 यह  कोई  उचित  बात  है
 ?

 अब
 भी  इस  ats  प्रतीक्षा  करनी  चाहिये  ।

 में  मुख्य  कॉफी  विक्रय  पदाधिकारी  सरकारी  दूसरे  छोटे  कॉफी  उत्पादकों  को  इस  में

 प्रतिनिधित्व  देने  के  लिये  नामनिर्देशन  की ही  है  और  सरकार  यदि  कुछ  श्रमिक  सुधार

 करना  चाहे  तो  अव  भी  कर  सकती  है  ।  प्रणाली  अपनाई  जायगी  ।  परन्तु  में  तो  ae

 यदि  इस  के  fea  किसी  अधिकार  की  कहना  चाहता  हूं  कि
 यदि  उन्हें  प्रतिनिधित्व

 यकता
 तो  उस  प्रयोजन  के  लिये  एक  देना  है  तो  उन्हें  अपने  प्रतिनिधि  निर्वाचित

 विधेयक  रखा  जा  सकता  हूँ
 ।

 परन्तु  ऐसा  करने  की  आजा  होनी  चाहिये  ।  इस  प्रकार

 तो  किया  ही  नहीं  जा  रहा  हूं  ।  अब  हमारे  सं विहित  निकायों
 में  कई  वेध  श्रम  संस्थाओंਂ

 कॉफी  बोर्ड  का  प्रधान  एक  निर्वाचित  व्यक्ति  के  सदस्य  निर्वाचन  द्वारा  आते  हूं  ।  इस  संबंध

 परन्तु  उस  के  स्थान  में  एक  व्यक्ति  वेतन
 मे ंभी  इसी  प्रकार के  नियम  आदि  बनाये  जा

 पर  रखना  अत्यन्त  अनुचित  है
 ।  सकते  और  छोडे  उत्पादकों  को

 निर्वाचन  द्वारा  प्रतिनिधित्व  दिया  जा  सकता

 वास्तव  में  कॉफी  उत्पादकों ने  इस
 ~

 है  परन्तु  इस  विधेयक  द्वारा  तो प्रत्येक

 बो  को  अपना  प्रत्याशी  बनाया  हुआ  है  निधि हू  नामनिर्देशित  होगा  ।

 कौर  इस  बों  द्वारा  सारा  माल  एक  स्थान
 में  यह

 भी
 कहना  चाहता  हूं  कि  हमें

 पर  एकत्रित कर  के  विक्रय हों  जाता है
 ।

 यह  सत्र  करते  हुए  चाय  ats  का  ध्यान  नहीं

 इस  प्रकार  इस  ats  कौ  उत्पादकों  के  हितों  रखना  चाहिये  ।  कॉफी  एक  पृथक  उद्योग  है  ।

 का  घ्यान  भी  रखना  पड़ता  हूँ  ।  परन्तु  सारे  ats  एक  ही  नियम  के  अन्तर्गत  बनाये

 जौ  इस  उद्योग  में  बराबर के  हिस्सेदार  हैं
 जाने  आवश्यक  नहीं  हें

 ।
 यह  एक  बिल्कुल  अलग

 का  ध्यान  भी  रखा  जाना  आवश्यक है  प्रकार  का  उद्योग  है  और  इस  के  लिये  औरों

 पर  परन्तु  ats  के  निर्वाचित  प्रधान  के  स्थान
 से  कुछ  भिन्न  प्रकार  का  बोर्ड  बनाने  में  कोई

 पर  एक  वेतन  पाने  वाला  अधिकारों  नियुक्त
 हानि  नहीं  हूँ  ।

 कर  के  इस  as  को  बेकार  बनाया  जा  रहा
 मेरा  यह  सुझाव हूं  कि  इन  परिस्थितियों

 ऐसा  अधिकारी
 कोई  उत्तरदायित्व

 में  हमारे  लिये  जांच  समिति  के  पुरे
 नहीं  समझेगा  ।

 वेदन  के  प्राप्त  होने  तक  प्रतीक्षा  करना  वड़ा

 आवश्यक है  ।  इन  शब्दों  के  साथ  में  सभा  से यदि  सरकार  अधिकारों  को  ही  चाहती है
 अपने  संशोधन  को  स्वीकार  करने  की

 तो  इस  बोर्डे  को  समस्त  समाप्त  किया

 जा  सकता है  ।  उस  से  मेरे  विचार  में  कॉफी
 रिश  करता  हूं  ।

 उत्पादकों  के  हितों  को  हानि  नहीं  होगी  ।  उपाध्यक्ष  महोदय  :  किसी  अन्य  माननीय

 अभी 2  नवम्बर  को  मंसूर  के  छोटे  सदस्य  को  बोलने  के  लिये  कहने  से  पुर्व  में

 काफी  उत्पादकों  ने  यह  विचार  प्रकट  किया  इस  का  समय  नियत  कर  देना  चाहता  हूं  ।

 ह ैकि  जब  तक  बागान  जांच  समिति  का  इस  विधेयक  के  लिये  ara  ¥  घंटे  सुरक्षित

 प्रतिवेदन  प्राप्त  न  हो  जाय  तब  तक  हमें  रखें  गये  हैं  ।  इस  में  से  आधा  घंटा  मंत्री  महोदय

 यह  विधेयक  रोक  लेना  चाहिये  ।  इसी  प्रकार  के  उत्तर  के  लिये  और  एक  घंटा  खण्डों  पर

 का  एक  संकल्प  श्री  दामोदरन  कीਂ  अध्यक्षता  विचार  के  लिये  रख  लिया  जाये  और  ag  तीन

 में  पारित  हुआ  हैं  ।  मेरी  प्रार्थना  है  कि  इनਂ  घंटे  तक  अर्थात्  १२-३०  म०  Fo  से  3-30.

 लोगों  की  इच्छाओं  का  सम्मान  fear  जाय  ।  म७  प०  तक  हम  सामान्य  चर्चा  करेंगे  ।
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 उपाध्यक्ष

 माननीय  सदस्य  पन्द्रह  मिनट  मं  अपना
 यहं  चीज़  अच्छी  नहीं  लगता

 ।
 सम्भव  हैं

 भाषण  समाप्त  करने  का  प्रयत्न  करें  ।  कभी  बोर्ड  और  उस  के  प्रधान  की  राय  में

 मतभेद हो  ।  अतः  सरकार को  प्रत्येक

 श्री  दामोदर  aaa  के  सम्बन्ध  में  उस  के  गुणदोषानुसार  स्वविवेक

 म॑  ने  प्रवर  समिति  के  प्रतिवेदन  में  एक  विनती  से  ही  कोई  facia  करना  चाहिये  और
 इस

 टिप्पण  लिखा  हू  ।  मेरा  श्रीमती  टिप्पण  के  लिये  गैर-सरकारी  प्रधान  का  होना  अच्छा

 मुख्यतया  दो  बातों  के  सम्बन्ध  में  हूं  जिन  ह  |

 का  कि  माननीय  मंत्री  ने  कल  अपने  भाषण

 में  उल्लेख किया  था

 मुझे यह  समझ  नहीं  जाता  कि  सरकार

 ऐसी  पदार्थ  समितियों  पर  इतनी
 भाषिक

 पहली  बात  ae  के  प्रधान  की  नियुक्ति
 इच्छा  क्यों  थोपना  चाहती है  इन्हें

 तो  सरकार को  भषिकाधिक  स्वायत्त  बनाना
 या  चुनाव  के  सम्बन्ध  में  ह  ।  माननीय  मंत्री

 चाहिये  ।  में  समझता  हूं  कि  किसी  विभागीय
 यह  चाहते ह  बोर्ड  का  नियत

 जाना  चाहिये  और  होना
 व्यक्ति  को  बोर्डे  के  किये-संचालन का  भार

 सौंपना  देश  और  उद्योग  दोनों  के  लिये
 चाहिये  और  विंमान  अधिनियम  के  अनसार

 कर  नहीं हैं  ।
 as  के  द्वारा  निर्वाचित  नहीं  होना  चाहिये  |

 q
 उन  के  इस  विचार  से  सहमत  नहीं  हुं  ।  माननीय  मंत्री  ने  कल  कहा  था  कि

 एकरूपता  के  लियें  भी  काफी  as  के  प्रधान
 मुझे  यह  भय  हे  कि  यदि  बोर्ड  का  प्रधान

 सरकार  द्वारा  fraser  किया  गया  तो  यह
 का  नियुक्त  किया  जाना  आवश्यक  हैँ  ॥

 वाणिज्य  मंत्रालय  का  एक  अंग  बन  जायेगा  |  किन्तु  में  समझता  हूं  कि  इस  में  एकरूपता

 की  कोई  आवश्यकता  नहीं  ह  ।  व्यक्तिगत
 निर्वाचित  प्रधान  का  कार्य  सन्तोषजनक

 होनें  के  सम्बन्ध  में  किसी  ने  कुछ  नहीं  बताया  रूप  से  मेरा  यह  विचार  हू  कि  बोर्ड  का प्रधान

 निर्वाचित  होना  चाहिये  और  उसे  ate  के
 और

 न  ही  किसी  ने  यह  कहा  हे  कि  वह  उद्योग

 कुछ  मामलों  में  स्वविवेक  के  प्रयोग  का
 के  विकास  में  बाधक  हैं  ।  यदि  सरकार  इसे

 मंत्रालय  का  अंग  ही  बनाना  चाहती  हू  तो
 अधिकार  होना  चाहिये  तथा  कॉफी  को

 बेचने  और  उस  का  मलय  निश्चित  करने  के
 अच्छा  यह  रहेगा

 कि
 सारे  बोर्ड  को  ही  तोड़

 जाय  और  इस  के  स्थान  में  एक  सरकारी
 सम्बन्ध  में  पहल  करन  की  छूट  होनी  चाहिये  ।

 विभाग खोल  दिया  जाये  ।
 बोर्ड  मुख्यतया  उत्पादक  के  हितों  की  रक्षा

 करने  के  लिये  बनाया  गया  था  और  उस  ने

 निर्वाचित  प्रधान  सामान्यतया  कोई  अपने
 को  सन्तोषजनक रूप  से  पुरा

 सरकारी  व्यक्ति  होगा  और  बो  में  किया  हू  |  उपभोक्ताओं के  हितों  की  रक्षा

 सरकारी  दृष्टिकोण  का  होना  कॉफी  उद्योग
 कॉफी  का  प्यार  निर्धारित  कर  के  की  जा

 सकती  ह  जिस  के  लिये  सरकार  के  पास  काफी
 के  लिये  लाभप्रद  ही  ह  +  नौकरशाही  के

 कंचे  में  सामान्यतया  सरकार  नियुक्त  अधिकार  ह  ।

 शिकारी की  सलाह  को  मान  कर  ही  कोई  वास्तव  में  कॉफी  बोड़  में  उत्पादकों

 निणय  कर  लेती  ह  यदि  सरकार  प्रधान  का  बहुमत भी  नहीं  हू  ।  अतः  सरकार  को

 को  नियुक्त  करेगी  तो  उसी  की  सलाह  के  उन  से  उपभोक्ता  के  हितों  को  हानि  पहुंचने

 अनुसार  निर्णय  किये  जायेंगे
 ।

 किन्तु  मुझे  का  भय  भी  नहीं
 होना

 चाहिये  ।  उपभोक्ता
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 के  हित  में  ही  तो  उत्पादक  का  भी  हित  निहित  दूसरी  बात  यह  है  कि  उपयुक्त  उगाने

 होता  है  |  यदि  ats  का  प्रधान  निर्वाचित  वालों  के  संगठनों  के  प्रतिनिधियों को  ate ५,  ७  ~

 तो  बोर्ड  में  उत्पादकों  का  प्रभुत्व  होना
 म  भजन  से  देश  में  तथा  कहवा  उद्योग  में

 आवश्यक नहीं  क्योंकि  तेंतीस  में  से  उत्पादकों  उगाने  वालों  के  संगठनों  का  विकास  होगा  ।

 के  प्रतिनिधि केवल  बारह  होंगे  ।  छोटे  पैमाने  के  उगाने  वालों  को  सहकारी

 सभायें  तथा  बड़े  पैमाने  के  उगाने
 2  Ho  Yo

 में  मंत्री  के  इस  तर्क  से  सन्तुष्ट
 वालों  उगाने  वाले  संगठनों  का  सदस्य

 होने  के  लिये  प्रोत्साहित किया  जाये  ।  इस
 नहीं  हूं  कि  ate

 का
 एक  नियुक्त  सभापति

 के  लिये  यह  आवश्यक  है  कि  उगाने  वालों

 के  संगठनों  के  अधिकार  प्राप्त  प्रतिनिधियों

 अब  में  बोर्ड  में  उत्पादकों  के  को  प्रतिनिधित्व  दिया  जाय  ।  इसलिये  में

 निधित्व  के  ger  पर  आता  हूं  ।  माननीय
 माननीय  मंत्री

 को
 यह  सुझाव  दूंगा  कि

 मंत्री  नाम निर्वाचित  प्रतिनिधित्व  चाहते  हैं  ।  वह  उस  संशोधन  को  स्वीकार  कर  लें  जिस

 उन्होंने  कहा  कि  नाम-निर्वाचन  एक  के  अनुसार  बोर्ड  में  उगाने  वालों  के  प्रतिनिधि

 तालिका  के  द्वारा  होगा  जिसे  उगाने  वालों  सच्चे  प्रतिनिधि  at,  न  कि  नामनिर्वाचित

 का  संगठन  राज्य  सरकारों  को  प्रस्तुत  करेगा
 |

 हों

 किन्तु  मेरे  विचार  से  उन्हें  अपने  avatar
 यह  भी  सुझाव  दिया  गया  हूँ  कि  पिछडे

 व्यक्तियों  को  भेजने  की  पुरी  स्वतंत्रता  होनी

 चाहिये  ।  सरकार  को  इस  बात  में  हस्तक्षेप
 वर्षों  में  ae  ने  उचित  रूप  से  कार्य  नहीं  किया  ।

 नहीं  करना  चाहिये  ।  सरकार  उगाने  वालों
 माननीय  मंत्री  ने  अपने  वक्तव्य  में  इस  का

 जिक्र  किया  है  ।  बोर्ड  पर  आरोप  लगाना  अच्छा
 की  सलाह  Sr  चरती  है  तथा  उन  की

 समस्याओं  को  हल  करना  चाहती  है  ।  यदि
 नहीं  क्योंकि  सरकार  को  आ बोडें  के  प्रत्येक

 निर्णय  को  अस्वीकार  बलों  अथवा
 ऐसा  हे  तो  वह  पुराना  नियम  नहीं  बदलना

 जिस  के  अनुसार  उठाने  वालों  के
 संशोधित  करने  का  पुरा  अधिकार  है

 ।  सरकार

 संगठनों  को  अपने  नामनिर्वाचित  व्यक्ति
 का  अपना  आदमी  प्रतान  बिक्री

 इस  के  लिये  जिम्मेदार है  |
 भेजन  की  स्वीकृति  दी  जा  चुकी  है  ।  यह

 बताया  गया  ह  कि  यदि  विभिन्न  राज्यों  के

 उगाने  वालों  को  बोझ  में  नामनिर्वाचन  का
 में  माननीय  मंत्रो  को  यह  बता  दू  कि

 में  वियतनाम  में  अपन  दौरे  के  आधार  पर
 अधिकार  दिया  जायेगा  तो  छोटे  पैमाने  के

 यह  कह  सकता हुं
 कि  वहां के  कहवा

 उगाने  वालों  को  उचित  प्रतिनिधित्व  नहीं

 मिलेगा  ।  मेरे  विचार  से  बड़े  या  छोटे  उगाने

 उगाने  वालों  में  बोर्ड  के  पुनर्गठन  की  प्रणाली

 पर  गहरा  असन्तोष दें  ।
 वालों में  कोई  विरोध  नही ंहो  ।  प्रवर  समिति

 के  सम्मुख रखे  गये  साक्ष्यों के  अनुसार  भी  वे  लोग  बहुत  थोड़ी  रियायतें  चाहते

 उन  में  कोई  विरोध  नहीं  है  ।  इस  का  यह  वे  एक  निर्वाचित  प्रधान  चाहते  हें  ।  वे

 array नहीं  है  fe  उन्हें  संरक्षण की  बोर्ड  में  अपने  प्रतिनिधि  चाहते  हें  ।  माननीय

 इसका  नही ंहै  ।  उन  के  प्रतिनिधियों  को  भी  मंत्री  इन  बातों  पर  सहमत  क्यों  नदीं  हो

 बोर्ड  में  स्थान  मिलना  चाहिये  ।  यह  उचित  जाते  जबकि  इन  से  सन्तोष  तथा  सहयोग

 नियमों की  रचना  कर  के  हो  सकता  ह  जिस  की  भावना  और  जिस  के  अभाव

 का  कि  सरकार  को  अधिकार  है  ।  से  इस  उद्योग  पर  घातक  प्रभाव  पड़ेगा  |
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 दामोदर

 यदि  बोर्डे  का  कोई  सदस्य  सभापति मुझे एक
 बात  और  कहनी है

 ।  इस  घारा

 में  केन्द्रीय  सरकर  के  कहवा  ats  के  निर्वाचित  होंगा  पो  वह  बोर्ड  के  किमी  एक

 चोरियों  की  नौकरियों  की  वेतन  तथा  या  दूसरे  अंग  के  दृष्टिकोण  को  अपना  लेगा  ॥

 भत्ते  इत्यादि  के  सम्बन्ध  में  नियम  बनाने  का  इसलिये  कहवा  बोर्ड  के  उचित  कार्य  करने

 की  दृष्टि  से  भी  सभापति  का  नियुक्त  किया है  ।  सारे  देश  में  बहुत से  कहवा-घर

 खुले  हुए  जहां  हाल  के  वर्षों  में  खपत  बहुत
 जाना  अच्छा  है  ।

 बढ़  गई  है  ;  किन्तु  विशेषकर  बड़े  नगरों
 मुझे  ज्ञात  हुआ  है  कि  प्रवान  कहवा

 के  कहवा  घरों  के  कर्मचारियों  को  अवस्था  बिक्री  अधिकारी  को  भी  कहवा  बोर्ड  में

 बड़ी  दयनीय  है  ।  आशा  माननीय  मंत्री  उत्पन्न  कई  असामान्य  परिस्थितियों  का

 इस  बात  पर  ध्यान  देंगे  ।  निपटारा  करने  में  कठिनाई  हुई  है
 ।

 लिये  सरकार  ने  अनुभव  से  ही
 इन  नियमों  में  कहवा  aa  संघ  को

 पूरे  दिन  कार्य  करने  वाले  सभापति  की

 मान्यता  देने  का  भी  उपबन्ध  होना  चाहिये  ।
 नियुक्ति का  विचार  किया  है  ।

 से  कहवा  बो  के  कर्मचारियों  की  दशा

 में  सुधार  होगा  ।  इस  सम्बन्ध  में  में  माननीय
 हम  इन  उद्योगों  के  विकास  की

 दस्त  योजनायें प्रारम्भ  कर  रहे  हें  ।  इस
 मंत्री  को  यह  अग्रेतर  सुझाव  दूंगा  कि  वे

 विधेयक  के  एक  उपबन्ध  के  अनुसार  सीसा
 श्रम  प्रतिनिधि  नियुक्त  करते  समय  कहवा

 ats  के  कर्मचारियों  का  भी  एक  प्रतिनिधि
 तथा  उत्पादन  शुल्क  ६  रुपये  प्रति  हं डर वेट

 है  ।  यह  बहुत  अच्छा  उपबन्ध हैं  ।  यदि  इस st

 का  उद्योग  के  विकास  तथा  गवेषणा  में  उचित

 श्री  एन०  एस०  लिंगम :  मेरे  विचार
 उपयोग  किया  गया  तो  मुझे  पुरा  विश्वास

 से  इस  विधेयक  के  तीन  विवादास्पद  विषय
 हैं  कि  इस  से  इस  उद्योग  का  बहुत  कल्याण

 ~
 होगा  !

 ये  हैं  :  कहवा  बोर्ड  का  सभापति  की

 नियुक्ति  तथा  केन्द्रीय  सरकार से  बोलें  का  इस  सम्बन्ध  में  में  यह  सुझाव  दूंगा

 परामर्श  ।  पहिले  दो  वक्ताओं  ने  सभापति  यदि  आवश्यक  हो  तो  बजट  को  प्रस्तुत  करते

 के  निर्वाचन  पर  बहुत  ज़ोर  दिया  मानों  समय  उत्पादन  तथा  सीमा  शुल्क  के  अलावा

 सामान्य  तथा  संचित  निधि  से  अधिक  घन हम  प्रत्येक  वस्तु  को  निर्वाचन  के  सिद्धान्त

 पर  अड़े  रह  कर  प्राप्त  करना  चाहते  हैं  ।  देने  की  कहां  जाय  ।  जिस से  कहवा  के  क्षेत्रों

 हम  कुशलता  चाहते  हूं  इसलिये  हमें  कहते  का  विकास  तथा  विस्तार  हो  सके  ।  में  विशेष

 की  कृषि  की  भूमि  में  वृद्धि  गवेषणा  रूप  से  इस  प्रस्ताव  को  स्वागत  करता  हूं

 रोग  के  नियंत्रण  तथा  frat  के  सुधार  कि  निदेशक  बोर्डे  के  सदस्य  के  लियें  छोटे

 पकी  ओर  अधिक  ध्यान  देना  चाहिये  ।  पैमाने  के  उगाने  वालों में  से  भी

 किसी  को  नाम निर्वाचित  किया  जाय  |

 दूसरा  प्रश्न  बोलें  के  सभापति  की  मंत्रालय  तथा  बोर्ड  के  पिछले  सम्बन्धों  को

 क्त  का  है  ।  यद्यपि  हम  सभापति  का  भुला  देना  क्योंकि  वे  असामान्य

 निर्वाचन  कर  सकते  हैं  फिर  वास्तव  परिस्थितियों  के  कारण  उत्पन्न  हुए  ;  और

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  नियुक्त  सभापति  के  जब  दाम  बहुत  ऊंचे  चढ़  गये  तो  मंत्रालय

 होने से  कोई  हानि  नहीं  है  ।  को  हस्तक्षेप  करना  पड़ा  किन्तु  विधेयक
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 में  एक  उपबन्ध  यह  है  कि  बोर्ड  से  सामान्य  मिलेगी  जोकि  मंत्री  जी  का  प्रमुख  उद्देश्य

 परामर्श  लिया  जायेगा  तथा  किसी  भी  मंत्री

 का  अनावश्यक  रूप  हस्तक्षेप  करना  भला  श्री  नम्बियार  दुर्भाग्य  से

 मालम  नहीं  होगा  ।  इसलिये  किसी  पर  में  प्रवर  समिति  की  बैठकों  में  उपस्थित

 रोपण  करना  अथवा  गड़े  मुर्दे  उल् लाड़ना
 नहीं  हो  सका  तथा  उगाने  वा  उपभोक्ताओं

 अच्छा  नहीं  हू  ।  हमारे  अपने  उद्देश्य  तथा
 और  श्रमिकों  के  विचार  उन  के  समन  नहीं

 लक्ष्य  हों  जिस  कि  यह  उद्योग  सम्पन्न
 रख  सका  ।  इस  सम्बन्ध  में  में  उगारे  वालों

 तथा  समृद्ध  हो  |
 के  दो  संकल्प  जो  उन्हों  ने  ३०

 १९५४  को  वायनाड  के  कहवा  उतारें  वालों

 श्री  सी०  आर०  नसीहत  :  के  अभिसमय  में  पारित  किये  प्रस्तुत

 मुझे  दुख  हैं  कि  माननीय  मंत्री  द्वारा  प्रस्तुत
 ANNAN  करना  चाहता  हूं  ।  प्रथम  संकल्प  में  कहा

 संशोधन  जिस  में  महालेखा-परीक्षक  गया हैं

 निरीक्षण  का  उपबन्ध  अनियमित  करार

 दिया  गया ।
 कि  दक्षिण  भारत  के  काफी

 उगाने  वाले  कॉफी  का  मूल्य  नियत

 बिक्री  करने  और  उस  के जिस  बागान  उद्योग  से  हम  सम्बन्धित

 उस  में  कई  प्रइन  अन्तर्गत  हैं  ।  उस  में  निर्यात  करने  के  सम्बन्ध  में  बा  शिष्य

 gait  श्रम  उपभोक्ता  तथा  देश  तथा  उद्योग  मंत्रालय  के  चि रवेत्रे  का

 का  निर्यात  व्यापार  हे  जिस  में  राज्य  तथा  विरोध  करते  सकी

 राष्ट्र  रुचि  रखता है  ।  इस  के  अलावी  बेगार  संकल्प  सख्या  ७  में  कहा  गया  है

 का  भी  set  है  ।  यदि  श्रमिक  लंका  से  लौटेंगे
 कि  काफ़े-उत्पाद  कों  को

 लो  हमें  उन्हें  खपाना है  ।  प्रवर  समिति  को
 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  की

 इन  सभी  अन्त ग्रस्त  प्रश्नों  का  पता  था  तथा
 नीति  से  बड़ा  असन्तोष  है  तथा  वे

 उस  ने  उन  सभी  उलझे  हुए  eat  को  निपटाने
 प्रधान  मंत्री  से  अपील  करते  हूँ  कि

 का  प्रयत्न  किया  ।  प्रवर  समिति  से  बाहर  ba
 वें  को  खाद्य  तथा  कृषि

 आने  के  पश्चात  यह  विधेयक  सभा  को  अधिक
 मंत्रालयਂ  को  हस्तान्तरित  कर  बे

 मान्य  हो  गया  ।  इस  के  अलावा  भी  इस
 वे  यह  नहीं  चाहते  कि  इस  विषय  को मैचों  से  परामर्श  करने  के  लिये  विस्तृत

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  संभाले  | उपबन्ध  हैं  जिस  से  कि  सारे  भ्रम  दर  हो

 जायें  ।  इसलिये  मेरा  निवेदन  हैं  कि  मंत्री  अतः  उन्होंने  प्रधान  मंत्री  से  इस  विषय

 जी  यदि  उद्योग  के  कार्य  को  सफल  बनाना  को  किसी  और  मंत्रालय  ar  हस्तान्तरित

 करने  की  अपील  की  हूँ  ।  आइये  हम  देखें
 चाहते  हें  तो  इसे  अपनी  इच्छानुसार

 कि  इस  सम्मेलन  में  कौन  कौन  भाग  ले  रहे साथ  ही  में  उन  से  निवेदन  करूंगा  कि  वह

 उन  दृष्टिकोणों  को  स्वीकार  कर  लें  जोकि  हैं  ।

 कुछ  प्रमुख  उद्योगपतियों  ने  रखे  हूं  ।  यदि  उपाध्यक्ष  महोदय
 :  यह  सब  इस  विधेयकਂ

 कहवा  बोर्ड  के  नाम-निर्देशन  के  मामले  में  से  कैसे  संगत है
 ?  में  केवल  वही  बातें  कहने

 दूँगा  जो  इस  प्रशन  से  संगत  होंगी कुछ  ढील  दी  जाय  तो  बहुत-सा  विरोध

 समाप्त  at  atta  ।  इस  से  अधिनियम  नीय  सदस्य  केवल  चर्चा गत  विजय  पर  ही

 के  सफलतापूर्वक  लागू  होने  में  सफलता  बोलें
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 श्री  नम्बियार
 :

 अब  में  मुख्य  बात  बोर्डे  कामिक  संघ  को  मान्यता  दी  जाये

 लेता  हं
 ।

 हम  नहीं  चाहते  कि  बोर्ड  के  सदस्यों
 जसा  कि  माननीय  मंत्री  ने  मंत्रालय

 का  नाम-निर्देशन किया  जाप  |  उन  का  चुनाव  तों  उस  की  मान्यता  का  अनुमोदन  करता

 होना  चाहिये  ।  में  चाहता  हूं  विਂ  बोर्ड  को  भी  उसे  मान्यता

 देने  के  लिये  कहा  जाये  । सरकार  को  इस  बात  की  कोशिश

 करनी  चाहिये  कि  उपभोक्ता  at  सस्ती
 जो  संशोधनਂ  प्रस्तुत  फिया  गया  है  वह

 दरों  पर  कॉफ़ी  उपलब्ध  हो  सके  और  देश
 सभा  के  लिये  किसी  प्रकार  मान्य  नहीं  है

 में  कॉफी  की  खपत  के  लिये  प्रोत्साहन  मिल
 क्योंकि  इस  से  उद्योग  के  विकास  के  लिये

 सके  ।  इस  के  साथ  साथ  यह  भी  ध्यान  रखना
 कुछ  भी  उपाय  नहीं  सोचा  गया  है  और

 आवश्यक  कि  उत्पादक  को  उचित
 सम्पूर्ण  काफ़ी  संगठन  मंत्रालय  का  एक  विभाग

 मूल्य  प्राप्त  हो
 ।

 ऐसे  संगठन  से  क्या  लाभ  सा  बन  जाता  है  जहां  उत्पादकों  और

 यदि  उस  से  उत्पादक  या  श्रमिक
 भोक्ता ओं  की  कोई  आवाज़  नहीं  होगी  और

 किसी  को  भी  फायदा  न  पहुंचे  ?
 नाम-निर्देशित  सदस्य  मंत्रालय  के  संकेतों  पर

 कॉफी  बोर्ड  के  श्रमिकों  की  संख्या  लगभग  चलेंगे  ।  इस  विधेयक  के  सम्बन्ध  में  जो  भी

 १२००  है  ।  परन्तु  उन  की  दशा  बड़ी  संशोधन  प्रस्तुत  किये  गये  उन  के  बारे  में

 नीय  है  और  उन  को  बहुत  कम  वेतन  दिया  में  चाहता  हूं  कि  माननीय  मंत्री

 जा  रहा  हे  ।  इन्हीं  कर्मचारियों  पर
 पुर्वक  विचार  करें  और  उन  को  केवल  यह

 गवेषणा  इत्यादि  का  उत्तरदायित्व
 we  कर  ही  न  टाल  दें  कि  विपक्षी  दल  वाले

 @  ।  मेरी  समझ  में  नहीं  आता  कि  इन  हालतों  तो
 ऐसा  कहते  ही  रहते  हैं

 ।
 में  उन्हें  यह

 के  रहते  हुए  इस  उद्योग  का  विकास  कैसे  बताना  चाहता हूं  कि  उद्योग  का  तथा  जनता

 हो  सकता  है
 ।

 अतः
 में

 चाहता  हूं  कि  कॉफी  का  ध्यान  रखने  वाले  अनेक  पुराने  कांग्रेस

 बोर्ड  के  कर्मचारियों  का  वेतन  केन्द्रीय  वेतन  जनों  ने  भी  इस  विधेयक  का  विरोध  किया
 a अयोग  द्वारा  नियत  किये  गये  वेतनों  के  !

 सार  ही  कर  दिया  जाये  ।

 माननीय  मंत्री  ने  अपने  वक्तव्य  में  बताया  कुमारी  एनी  मैंडरिन  :

 था
 कि

 शबो  उन  के  नियंत्रण  में  नहीं  है  तथा  वर्तमान  विधेयक  जिस  उद्देश्य  से  बनाया

 उस  सम्बन्ध  में  उन  को  कोई  कार्यपालिका  गया  उस  के  बारे  में  में  यह  स्वीकार  करती

 सम्बन्धी  प्राधिकार  नहीं  है  ।  वे  केवल  बोर्ड  हूं  कि  यह  विधेयक  उन  सारी  समस्याओं

 को  सलाह  ही  दे  सकते  हैँ  ।  परन्तु  उन  की  का  समाधान  कर  सकेगा  जिन  का  सामना

 यह  बात  मेरी  समझ  में  नहीं  आती  ।  मेरा  मंत्रालय  गत  दो  या  तीन  सालों  से  बराबर

 ख्याल
 तो

 ऐसा  है  कि  उन  को  इस  सम्बन्ध  कर  रहा  था  ।  इस  से  निस्सन्देह  उपभोक्ता

 में  पुरा  अधिकार  है  और  वे  बोर्डे  से  यंह  को  फायदा  यद्यपि  उत्पादकों  के

 कह  सकते  हें  कि  वह  कर्मचारियों  के  साथ
 कोण  से  यह  विधेयक  कुछ  सलत  है

 ।
 अपने

 देश  में  यद्यपि  कॉफ़ी  का  भाव  अन्य  देशों  के अच्छा  बर्ताव  करे  और  उन  की  सुविधाओं

 का  ध्यान रखें  ।  मुकाबले  में  ३०  या  ३५  प्रतिशत  कम  ही

 मेरा  निवेदन  है  कि  बोर्ड  के  कर्मचारियों  परन्तु  फिर  भी  यह  मामूली  आदमी  की

 को  केन्द्रीय  वेतन  आयोग  द्वारा  तय  किये
 ~

 सामर्थ्य  के  बाहर  है  ।  ऐसी  स्थिति  में  ae

 गये  विधेयक  महत्वपूर्ण  ।
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 मात्रा  में  उपयोग  बोई  cat  अपने  लिये किन्तु  इस  विधेयक  में  कुछ  दोष  भी  हैं

 जिन्हें  दुर  करना  अत्यन्त  आवश्यक  है  ।  बोर्ड  करेगा  ।  माननीय  मंत्री  सभा  के  समक्ष  इस

 संगठन  के  सम्बन्ध  मैँ  जिस  नीति  का  सम्बन्ध  में  एक  विवरण  प्रस्तुत  करने  की

 प्रतिपादन  किया  गया  वह  लोकतंत्र  के  HT  करें  कि  बोर्डे  की  देख-रेख  में  इस  sart

 सिद्धान्त  से  एकदम  विपरीत  हो  कर  ने  पिछड़े  सालों  में  कितनी  उन्नति  की  हैं  ।

 की  पुष्टि  करती  हैं  ।  माननीय  मंत्री  ने  बताया  था  fe  छोडे  २

 नीय  मंत्री  ने  नाम-निदान  के  द्वारा  बों  उत्पादकों  को  कोई  लाभ  नहों  परन्तु

 के  सदस्यों  की  नियुक्ति  का  विचार  किया  बोर्डे
 ने  इस  बात  का  खण्डन  किया  है  ।  वास्तवਂ

 में  यह  मामला  धघ्िचारणीय  है  ।  सरकार  को है  ।  मुझे  बड़ा  आइये  कि  इस  सिद्धान्त

 को  लागू  करने  के  समय  माननीय  मंत्री  इस  बात  की  ओर  भी  ध्यान  देना  हैं  कि  वह

 क्या  सोचा  ।
 में

 उन  से  पूछना  चाहती  हूं
 किस  रूप  में  उद्योग  के  विकास  के  लिये  उपकर

 कि  क्या  यह  उचित  है  कि  श्रमिकों  का  से  प्राप्त  होने  वाली  इस  आय  का  उपयोग

 निधित्व  नामनिर्देशन  द्वारा  हो  ।  में  करेगी  ।  इन  बातों  के  अतिरिक्त  यह  विधेयक

 उन  से  निवेदन  करती  हूं  कि  वे  इस  विधेयक  ठीक  ही  हैं  और  इस  में  सरकार  का  हस्तक्षेप

 at  पक् ति संगत  ठहराने  के  लिये  नामनिर्देशन  किन्तु  यह  हस्तक्षेप  सर्वाधिकारवादिता

 war  निर्वाचन  के  सिद्धान्त  को  मिश्रित  नीति  पर  आधारित  न  हो  कर  लोकतंत्र  के  सिद्धान्त

 के  रूप  में  स्वीकार कर  लें  के  अनुकूल  होना  चाहिये  ।  में
 आशा  करती

 हूं  कि  माननीय  मंत्री  इस  विधेयक  में  ara, सरकार  ने  ats  के  अध्यक्षपद  के  लिये
 aaa  परिवर्तन  करेंगे  |

 जो  देतनिक  अध्यक्ष  की  व्यवस्था  की

 ae  उचित  हैं  और  इस  से  कॉफी  उद्योग  के
 श्री  वेलायुद्ध

 में  इस  विधेयक  के

 हितों  की  रक्षा  हो  सकेगी  ।
 द्वारा  किये  गधे  संशोधनों  से  सहमत  gare

 इस  विधेयक  में  एक  दोष  यह  है  कि  इस
 कुछ  मेरे  साथियों  ने  इस  पर

 में  ऐसा  कोई  उपबन्ध  नहीं  है
 जो

 आसान  वादिता  का  आरोपਂ  लगाया  हैं  ।  बोर्ड  के

 स्वामियों  को  उत्पादन  में  बाधाਂ  उत्पन्न  करने
 अध्यक्ष  तथा  सदस्यों  का  नामनिर्देशन

 से  रोक  सके  ।  क्योंकि  यह  विधेयक  उत्पादकों
 लिये  ज़रूरी  समझा  क्योंकि  बोर्ड  का

 के  दुष्टिकोण  से  तो  बनाया  नहीं  गया
 काम  सुचारु  रूप  मे  नहीं

 चल
 रहा  था

 |

 यह  सम्भव  है  कि  अधिनियम  बन  जाने
 इस  विधेयक  कॉफी  उद्योग  से

 इस  विधेयक  का  उत्पादकों  पर  बुरा
 सम्बन्धित

 सभी  हितों  की  रक्षा  होगी  ।

 अभाव  पड़े  और  वे  उत्पादन  बढ़ाने  में  बजाये  नाम-निर्देशनਂ  की  व्यवस्था  से  लोकतंत्र  के
 योग  देने  के  बाधा  उत्पन्न  करने  लगें  ।  ऐसी

 सिद्धान्त  का  किमी  प्रकार  उल्लंघनਂ  नहीं  होता  ।
 स्थिति  को  रोकने  के  लिये  इस  विधेयक  में

 विधानਂ  तथा  जिला  बोर्डों

 कोई  उपबन्ध  नहीं  किया  गया  है  ।
 के  सम्बन्ध  में  तो  यह  व्यवस्था  निस्सन्देह

 ary  के  सम्बन्ध में  खण्ड  १३  और
 बुरी  परन्तु  रोडे  के  सम्बन्ध  जिस  का

 १८  में  बताया  गया  हैं  कि  कस  का  उपयोग  सीमित  प्रयोजन  हे  तथा  जिस  को  कॉफी  के

 उद्योग  के  विकास  हेतु  किया  जायेगा  ।  गवेषणा  उद्योग  के  विकास  अथवा

 भ  तथा  विकास  सम्बन्धी  कुछ  खण्ड  अवद्य  भोक्ता  सम्बन्धी  मामलों  में  भी  बड़े  अधिकार

 परन्तु  फिर  भी  विधेयक  को  पढ़ने  से  नहीं  यह  व्यवस्था  किया  प्रकार  भी

 जात  होता
 है

 कि  आय  का  अधिकांश

 500  1..5.  0.
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 में  कुछ  उमीद  उपयोक्ता  के  सम्बन्ध  में  प्रबन्धकों  में  कथा  नहीं  परन्तु
 फिर

 कहना  हूं  ।  भारतीय  कॉफी  रोडे ः  थी  श्रमिकों  को  काम  करना  पड़ता  हैं  क्योंकि

 की  स्थापना  १९४०
 हुई  थी  तब  से  केवल  प्रबन्धक  पुलिस  की  सहायता

 से  उन  को

 उत्पादकों  के  अलावा  इस  ने  उपभोक्ताओं  दवायें  रहते  हैं  1:  अतः  अब  इस  कॉफी  als

 और  श्रमिकों  के  लिये  कुछ  भी  नहीं  किया  जिस  में  श्रमिकों  के  भी  कुछ  प्रतिनिधि

 है  ।  कॉफी  की  कीमत में  निरन्तर  वृद्धि
 बार  इस  मामले  की  ओर  विशेष  ध्यानਂ  देना

 कें  इस  सने  उत्पादकों  की  खूब  सहायता  की  चाहिये  ।

 जब  कभी  देश  में  कॉफी  की  कमी  हुई

 और  उस  की  कीमतਂ  उत्पादकों  ने  हमेशा  इस  पश्चात्  भारत  कॉफी  गृह  के

 ऐसी  स्थिति  पदा  कर  दी  जिस
 से

 कॉफी  थारे  में  कुछ  शब्द  कह  कर  मेँ  अपना  satay

 बेचने  से  vat  को  अधिक  से  अधिक  धन  की  समाप्त  कर  दूंगा  |  भारत  कॉफी  गृह  की

 प्राप्ति  हो  सके  ।  उन  की  इस  प्रकार  की  स्थापना  मेरे  राज्य  के  एक  नागरिक  ने  ही

 कार्यवाही  से  उपभोक्ता  को  तो  नुकसान  की  थी  और  यह  देश  की  अग्रिम  वाणिज्य

 हुआ  साथ  विदेशों  में  हमारे  बाज़ार  संस्थाओं  में  से  एक  हूं  ।  इस  का  प्रबन्ध  सरकार

 भी  खत्म  हो  क्योकि  कॉफी  की  कमी  करती  हैं  ।  इस  समय  इस  में  कुछ  ऐसी  रातें

 को  देखते  हुए  उत्पादकों  ने  यह  विचार  किया  आ  गई  जिन  की  ओर  वाणिज्य

 कि  इस  को  यहीं  बेचने  से  afar  धन  की  मंत्री  और  उत्पादकों  का  ध्यान  आधर्षित

 प्राप्ति  हो  सकेगी
 ।

 करना
 ज़रूरी  है  ।.

 कॉफी  बागान  के  श्रमिकों  की  दशा  बड़ी  इस  कॉफी  गृह  के  चतुर्थ  श्रेणी  के  श्रमिकों

 करूणाजनक  ।  यहीं  हालत  और  को  बहुत  कम  वेतन  दिया  जाता  उदाहरणतः

 रबड़  के  वागानों  के  श्रमिकों  की  है  ।  इन  १६  या  १७  रुपये  महीने  ।  सरकारी  नौकरी

 की  ददा  कों  देखने  से  यही  आभास  मिलता  में  इस  वर्ग  के  कर्मचारी  को  ३०  या  ३५

 ह  कि  जितना  शोषण  यहां  किया  जा  रहा  रुपये  दिये  जाते  हैं  और  war  आदि  मिला

 हे  उतना  किसी  भी  अन्य  उद्योग  में  नहीं  किया  कर  उस  को  ९५  रुपये  मिलते  हैं  ।  में  चाहता

 जाता है
 ।

 चाय  शौर  रबड़  के  बागान  हूं  कि  भारत  कॉफी  गृह  के  चतुर्थ  श्रेणी  के

 पहाड़ियों पर  जहां  मलेरिया बहुत  होता  कर्मचारियों  को  भी  यही  वेतन  दिया  जाये  t

 TRE  इन  बेचारे  श्रमिकों  को  कोई  भी

 चिकित्सा  सम्बन्धी  सुविधायें  उपलब्ध  नहीं  इन  कर्मचारियों  की  आवास  व्यवस्था

 दिक्षा  के  सम्बन्ध  में  भी  यही  बात  है  |  की  ओर  दृष्टिपात  करने  से  भी  हम  यही

 प्रबन्ध कर्ता  इस  की  ओर  कोई  ध्यान  नहीं  दशा  देखते  हैं
 ।

 उन  के  fest  पुरानी  दिल्ली

 देना  चाहते
 और  यह  कहं

 कर
 टाल  देते  हें

 या  नई  दिल्ली  में  जो  क्वार्टर्स  बने  हुए

 कि  शिक्षा का  प्रबन्ध  करना  तो  सरकार  का  दे  बहुत  छोटे  ह  और  एक  एक  क्वाटर  में

 काम है  ।  मुझे  खेद  है
 कि

 ये
 श्रमिक  प्रारम्भ  आठ  या  बारह  आदमियों  को  रहना  पड़ता

 है  ।  यह  बुरी  अवस्था  इसलिये  नहीं  हैं  कि
 से  ही  उपेक्षित  रहे  हैं  ।  इन  के  वेतन  कम

 हैं  और  प्रबन्धक  इन  के  प्रति  इतने  निर्दयी  कॉफी  बोर्ड  के  पास  साधनों  की  कमी
 है  अपितु

 हूं  कि  इन  की  दशा  को  देख  कर  दया  आती  वे  अपने  कर्मचारियों  के  कल्याण  में

 चस्पा  ही  नहीं  लेते  । है  |  यही  कारण  है  कि  यहां  श्रमिकों  और
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 कॉफी

 विक्रय  विस्तार

 जब  सरकार  के  पास  शक्ति  आ  रही  इस  बोर्ड  की  स्थापना  हए  १३  वर्ष

 हे  और  बह  सब  अधिकार  अपने  हाथों  में  हो  चुके  हूं  तब  से  भारत  सरकार  द्वारा  नियुक्त

 ले  रही  में  आशा  करता  हूं  कि  सरकार  मुख्य  विपणन  अधिकारी  तथा  एक

 इस  बात  का  ध्यान  रखेंगी  कि  as  बड़े  हितों  चिप  सभापति  द्वारा  इस  का  सूं वालस  सुचारू

 के  सात  श्रमिकों  आदि  के  हितों  का  हनन  रूप  से  किया  जा  रहा  हैँ  ।

 नहों  ।  यहां  पर  सरकार  केव  प्रत्याशी
 इस  विधेयक  के  पु  इतिहास  से  पता

 के  रूप  में  हो  काम  करेगी  ।  में  नहीं  समझता
 लगता  हे  कि  भारत  सरकार  तथा  कॉफी

 कि  aq  से  लसी  प्रकार  लोकतंत्र  के  सिद्धान्तਂ
 बोर्ड  में  कुछ  wads  हो  गया  किन्तु

 कॉ  उल्लंघन  होता  हैं  ।
 नीय  मंत्री  ने  बताया  कि  इस  का  मुख्य  कारण

 इस  भारत  कॉफी  गृह  के  १९५२  में  कॉफी  के  मूल्य  का  बढ़  जाना  है  ।

 सभा  के  सदस्यों  को  बताया  गया  कि  बोर्ड
 बारे  में  में  एक  वात

 और
 कहता  हूं

 और  आशा

 के  सभापति  के  इंग्लैण्ड  में  होने  के  कारण
 करता  हूं  कि  मंजूर  से  आने  वाले  सदस्य

 कॉफी  के  बढ़ते  हुए  मूल्यों  को  रोकने मेरी  इस  बात  पर  आपत्ति  नहीं  उठायेंगे  ।

 के  लिये  कोई
 प्रभावपूर्ण  कार्यवाही  नहीं इस  के  डा०  की  मृत्यु

 के  बाद  से  इस  में  के  लोगों  का  प्रभुत्व
 की

 जा
 ।  किन्तु  मूल्यों  में  वृद्धि  का  प्रमुख

 होता  जा  रहा  है  और  वे  अन्य  कारण
 सरकार  द्वारा  ३,०००  टन  कॉफी

 fatal  को  भेजने  के  लिये  कहने  के  कारण लोगों  को  निकालने  की  कोशिश  कर  रहे

 इस  के  अलावा  भी  कॉफी  गृह  में  बहुत  हुई  बोर्डे  कॉफी  का  नि  नहीं .  करना

 सी  बुराइयां  तथा  पक्षपात  की  बातें  आ  चाहता  था  ताकि  देश  में  इस  की  कमी

 न  हो  जाय  तथा  मूल्य  न  बढ़  जायें  ।  किन्तु गई
 हूँ

 ।

 सरकार  इस  बात  पर  ज़ोर  देती  रही  कि

 इन  सब  बातों  को  देखते  हुए  यह  बहुत  स्टिंग  तथा  डालर  कमाने  के  पी  3,000

 जरूरी  हैं  कि  सरकार  कुछ  दिनों  तक  टन  कॉफी  निर्वात  की  जाये  ।  इसीलिये  यह

 पतियों  और  कमंचारियों  के  बीच  प्रयास
 वाद-विवाद  उत्पन्न  हुआ  जिस  का  परि

 का  काम  करे  ताकि  ये  सारे  दोष  दुर  हो  जायें  ।  शाम  यह  निकला  कि  बाजार  में  कॉफी  का

 मुझे  आदा  है  कि  यह  विधेयक  इस  उद्देश्य  मूल्य बढ़  गया
 की  oft  करेगा  ।  में  इस  का  समर्थन

 मेरा  विनम्य  निवेदन  इस  सम्बन्ध  में

 करता हूं  ।
 यह  है  कि  यह

 ats  निर्वाचित  सभापति

 श्री  एन०  सामना  माननीय  सदस्य
 की  अध्यक्षता में  बड़े  सन्तोषजनक  दंग  से

 श्री  लिंगम  ने  इस  विधेयक  के  ये  तीन  पहलू  कार्य  करता  चला  आ  रहा  था  |  अचानक

 कि  ही  हैं--बोर्ड  के  सभापति  की  ही  यह  मतभेद  उत्पन्न  हो  war  और  यह

 बोर्ड  के  सदस्यों  का  नाम-निर्देशनਂ  विधेयक  प्रस्तुत  किया  गया  ।  मेरा  तो  विचार

 तथा  बोर्ड  से  कुछ  विषयों  पर  परामर्श  |  यह  है  कि  केवल  मतभेद  के  परिणामस्वरूप

 इन  तीनों  ही  बातों  पर  प्रवर  समिति  ने  जो  इतने  व्यापक  विधेयक  को  रखने  को  कोई

 x  zr सिफारिशें  को  के  मेरा  उन  से  मतभेद  |  आवश्यकता  नहीं  थी  ।  १९५२  से  ले  कर

 मेरे  इस  मतभेद  का  मुख्य  कारण  हैं  प्रवर  अंब  तक  बोले  के  विरुद्ध  कोई  भी  शिकायत

 समिति  का  इस  ats  के  पिछले  च्  वर्षों  नहीं  की  गई  है  ।  वाणिज्य  तथा  उद्योग

 के  कार्य-संचालन  को  न  समझ  सकना  ॥  लय  ने  भी  भारतीय  कॉफी  बोर्ड  की  सुदूर
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 स्थापना  तथा  उस  के  द्वारा  कॉफी  उद्योग  की  को  मूल्य  निर्धारण  का  अधिकार  दिया  जा

 उन्नति  की  सराहना  की  है  ।  लबों  के  प्रयत्न  सकता  किंतु  उसे  यह  कहने  की  कया

 से  कॉफी  के  उत्पादन  में  वृद्धि  पर  भी  वाणिज्य  इसका  थी  कि  बोर्ड  के  सभापति  की  fafa

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  ने  अपनी  रिपोर्ट  में  सरकार  करेगी  |  जब  इस  बों  में  उपभोक्ताओं

 घकाद  डाला  है  |  तथा  उत्पादकों  के  प्रतिनिधि  रहते  हें  तो  फिर

 उन  की  पसन्द  का  सभापति  क्यों  न  होना इस  से  यह  स्पष्ट  हो  जाता  है  कि  १३

 वर्ष  के  कार्य-काल  में  इस  बोर्ड  ने  कॉफी  चाहिये  ?  इस  सब  को  मूल  कारण  सरकार

 उद्योग  को  फिर  से  स्थापित  करने  तथा
 का  नियंत्रण  करना  ही  जान  पड़ता  है  ।

 अपने  पैरों  पर  खड़ा  करने  में  सन्तोषजनक

 हज  किया  हैं  ।  कॉफी  उत्पादनਂ  १९४०
 नहों  कर  कृषि  पदार्थ  है  जिस के

 उत्पादन
 में  १५,५५०  टन  से  बढ़  कर  पिछले  वर्ष

 में  निरन्तर  अथक  परिश्रम  की  आवश्यकता
 २९,०००  टन  हो  गया  था  ।  इसी  प्रकार

 होती है  ।  उत्पादकों के  हित  का  भी
 १९४०  की  तुलना  में  १९५०  में  मज़दुरों

 उचित  ध्यान  रखना  पड़ेगा  |

 की  संख्या  में  भी  वृद्धि  हो
 गई

 हूं
 ।

 मेरी
 समझ

 में  नहीं  आता  कि  जब  कॉफी  उद्योग  की  ऐसी
 मुझे  दूसरी  बात  श्रम  के  सम्बन्ध  में

 सन्तोषजनक  स्थिति  चल  रही  थी  तो  सरकार  कहनी  है  ।  इस  विषय  में  जो  अधिनियम

 को  हस्तक्षेप  करने  की  बात  क्यों  सूत्रों  ?  बना  था  वह  श्रमिकों  की  अवस्था  सुधारने

 हो  सकता  है  कि  अपना  नियंत्रण  करने  के
 के

 सम्बन्ध
 में

 न
 हो  कर  कॉफी  के  बाज़ार

 लिये  सरकार  ने  अपनी  टांग  लड़ाई  हो  |
 के  विस्तृत  बनाने  के  उद्देश्य  से  रखा  गया  था

 ।

 बोर्ड  में  उत्पादकों  के  प्रतिनिधियों  की  stat  बागानों  में  काम  करने  वाले  मजदूरों

 सख्या  तेंतीस  में  केवल  बारह  है  ।  अतः  में  की  मज़दूरी  समय  समर्थ  पर  सरकार  द्वारा

 समझता  a
 ७

 कि  उत्पादकों  के  प्रतिनिधियों  निर्धारित  की  जाती  है  ।  मुझे  बताया  गया

 को  संख्या  कुछ  अधिक  होनी  चाहिये  जब  तक
 है  कि  उन

 की
 मजदूरी  में  वृद्धि  करने  के

 ऐसा  न  होगा  कॉफी  उद्योग  की  उचित  उन्नति  सम्बन्ध  में  विधेयक  रखा  गया  है  ।  वास्तव

 होना  कठिन  है  ।  में  देखा  जाय  तो  आज  सरकार  का  बहुत

 दूसरी  बात  मुझे  इस  सम्बन्ध  में  यह  कुछ  नियंत्रण  यों  भी  है  क्योंकि  काकी  विपणनਂ

 जो  बोड़  का  प्रभारी  होता कहनी  हैं  कि  बोर्डे  के  सभापति  के  विरुद्ध

 सरकार  द्वारा  ही  नियुक्त  किया  जाता  है  | परकार  को  चाहे  कुछ  भी  शिकायत  रही

 किन्तु  सारे  ही  बोर्ड  में  यह  परिवर्तन  कर
 यदि  सरकार  यह  समझती  थी  कि  श्रमिकों

 के  साथ  अच्छा  व्यवहार  नहीं  हो  रहा  है देना  कि  उस  के  सदस्य  भी  नामनिर्देशित

 कुछ  उचित  नहीं  जान  पड़ता  ।  आज  के  इस
 तो  वह  कॉफी  विपणन  अधिकारी  को  निदेश

 दे  सकती  थी  ।
 लोकतंत्रात्मक  युग  में  इस  प्रकार  की

 वाही  पीछे  ले  जाने  वाली  ही  होगी  ।  में  तो  देखता  हूं  कि  इस  बोर्ड  के  १३

 माननीय  मंत्री  ने  सभापति  के  विरुद्ध  वर्षों  के  कार्य-काल  में  छोटे-छोटे  उत्पादकों

 यह  शिकायत  की  थी  कि  सरकार  का  मूल्य
 ~

 को  काफी  लाभ  पहुंचा  है  क्योंकि  कॉफी  के

 निर्धारण  करने  में  यथोचित  नि  aq  नहीं  देते  ही  उन  का  सारा  भुगतान  कर  दिया

 ari  यदि  केवल  ऐसा  ही  था  सरकार  जाता है  जबकि  बड़े  बड़े  उत्पादकों  का
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 तान  किस्तों  में  किया  जाता  हैं  ।  ऐसा  के  लिये  बनाया  गया  fee  अब

 लिये  होता  है  कि  छोटे  उत्पादकों  की  स्थिति  यह  हो  गई  है  कि  मूल्य  पर  नियंत्रण

 दय कता यें  पुरी  होती  रहें  ।  इस  के  अतिरिक्त  करना  पड़ता  है  ।  १९४८  में  निम्नतम  मूल्य

 छोटे  उत्पादकों  की  ओर  से  एक  बार  ri  निर्धारित  करना  पड़ा  था  ।  अतः  विधेयक

 शिकायत  नहीं  की  गई  ।  में  नहीं  समझता  में  इसी  की  व्यवस्था  की  गई  थी  किन्तु  आज

 fe  इस  समय  जिस  प्रकार  बोर्ड  कार्य  कर  परिस्थिति  बदल  चुकी  है  और  उच्चतम

 रहों  है  उस  से  छोटे  उत्पादकों
 को

 कोई  हानि  मूल्य  का  विनियमन  तथा  नियंत्रण  करना

 हो  रही  है  ।  यह  विधेयक  व्यथा  ही  बो  पड़  रहा  है  ।  इस  अधिनियम  में  परिवर्तन

 के  सन्तोषजनक  ढंग  से  कार्य  करने  में  टांग  की
 आवश़्यकता  हैं  ।

 अड़ाने  वाला  क्योंकि  बोर्ड  से  किसी  का
 श्री  सामना  ने  बताया  कि  छोटे-छोटे

 भीਂ  अहित नहीं  होता  है  ।  इस  कारण  यह
 उत्पादकों  की  ओर  से  कोई  शिकायत  नहीं

 विधेयक  ऐसा  हैं  जिस  का  विरोध  किया  जाना
 की  गई  हे  ।  प्रवर  समिति  को  यह  भली  भांति

 चाहिये  |

 विदित  है  कि  इस  प्रकार  के  नियम  बनायें

 श्री  वेंकटरामन  कॉफी
 जाने  चाहियें  कि  जिस  से  छोटे-छोटे  उत्पादकों

 विक्रय  विस्तार  अधिनियम  का  निर्माण  इस  को  संरक्षण  मिल  सके  तथा  उन  का

 कारण  हुआ  था  कि  तमाम  काफी  का  स्टाक
 निधित्व हो  सके  ।  यदि  ऐसा  नहीं  हैं  तो  प्रवर

 देश  में  पड़ा  हुआ  जो  विदेशों  को  भी
 समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट  में  यह  सिफारिश

 नहीं  भेजा  जा  सकता  था  ।  इस  कारण  उस
 क्यों की  है  ।

 का  मूल्य  बहुत  गिर  गया  था  ।  सभी  उत्पादकों

 नें  मिल  कर  एक  संघ  बनाया  जिस  का  उद्देश्य
 ठाकुर  दास  भागने  पीठासीन

 उस  ने  अपनी  रिपोर्ट  में  कहा  है  कि
 सारी  काफी  को  क्रय  कर  के  स्वयं  बेचना  था

 जिस  के  कारण  सारे  gt  उत्पादकों  को  इस
 ऐसे  छोटे-छोटे  उत्पादकों  को  बोड़े  में  उचित

 प्रतिनिधित्व  मिलना  चाहिये  जो  ५०  एकड़
 संघ  का  आश्रय  लेना  पड़ा  क्योंकि  उत्पादक

 तो  उचित  मूल्य  चाहता  था  और  वह  तभी  से
 कम

 के  काफी  बागानों  के  स्वामी  हैं
 ।

 प्रवर

 मिल  सकता  था  जबकि  बाज़ार  में  उस  का  समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट  में  छोटे-छोटे

 नौबस्ता  के  जो  सस्ते
 नियमित  संभरण  हो  ।  अन्त  में  को फी  उत्पादकों

 ने  इसे  अपने  ऊपर  नियंत्रण  किन्तु
 प्रकार  की  काफी  होती  है  तथा  काफी  को

 साफ  करने  वालों  के  प्रतिनिधित्व  की  व्यवस्था
 वास्तव  में  यह  उन  के  हित  में  था  और

 लिये  इस  अधिनियम  को  पारित  किया  की  हैं  ।  श्रमिकों  के  प्रतिनिधियों  की  संख्या

 गया  था  ।
 में  वृद्धि  होने  के  साथ  ही  साथ  उपभोक्ताओं

 के  प्रतिनिधियों  की  संश्या  भी  दो  से  तीन

 अब  सारी  स्थिति  में  परिवर्तन  हो  चुका  कर  दी  गई  2  ।  प्रवर  समिति  ने  ऐसा

 है  ।  मूल्य  घटने  की  बजाय  बढ़ता  जा  रहा  लिये  किया  है  जिस  से  सभी  वर्गों  को  उचित

 है  निर्यात  के  द्वारा  wa  उत्पादक  और  भी
 प्रतिनिधित्व  मिल  सके  ॥

 अधिक  मूल्य  कमा  सकते  हूं १

 सभा  में  इस  बात  पर  क्षोभ  व्यक्त
 हम  देखते  हूं  कि  हमारे  देश  में  ही  काफी

 के  उत्पादन  में  से  जो  २५,०००  टन  किया  गया  है  कि  हम  कुछ  पूंजीपतियों

 २०,०००  टन  यहीं  खप  जाता  हूँ  ।  यह  के  प्रतिनिधित्व  की  व्यवस्था  नहीं  कर  सके

 नियम  केवल  मूल्यों  को  गिरने  से  रोकने  हैं  ।  श्री  नम्बियार से  तो  में  यह  आशा  करता
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 था  कि  वे  इस  बात  से  सहमत  होंगे  कि  बोर्ड  पूर्वोक्त  से  आप  का  काम  नहीं  चल
 सकता  |

 में  निहित  स्वार्थों  को  स्थान  नहीं  मिलना  इस  प्रकार  के  बो  का  उद्देश्य  होता  है  कि

 किन्तु  उन्होंने  उन  की  जोरदार  देश  को  उचित  मूल्य  पर  वस्तु  मिले
 और

 वकालत  की  इस  से  मुझे  बड़ा  HAG  हुआ  |  उद्योग  का  विकास  तथा  प्रगति  हो  ।  इस  के

 यदि  सरकार  बड़े  और  छोटे  उत्पादकों  के  अध्यक्ष  पद  ऐसा  स्वतंत्र  व्यक्ति

 प्रतिनिधित्व  की  व्यवस्था  करना  चाहती  हैं  होना  चाहिये  जिस  पर  बाह्म  प्रभाव न

 और  faa  भिन्न  लोगों  के  हितों  को  बचाना  पड़  सके  ।  श्री  दामोदर  मोहन  ने  कहा  कि

 चाहती  हैं  तो  उसे  यह  कु  नामज़द गि यां  उपभोक्ता  और  उत्पादक  में  कोई  झगड़ा

 करके  करना  पड़ेगा  ।  इन  का  निर्वाचन  करना
 नहीं  है  ।  का  सदस्य  होने  के  नाते  में

 सम्भव  नहीं  है  क्योंकि  उन  का  कोई  संघ
 जानता  हूं  fe  यह  झगड़ा  सदा  ही  भला

 नहीं  है  ।  उन  हितों की
 व्यवस्था  के  लिये

 रहता  हे  और  जब  तक  अध्यक्ष  कोई  स्वतंत्र

 जिन्हें  आप  बचाना  चाहते  संयुक्त  प्लान
 व्यक्ति  न  हो  इन  झगड़ों  का  निबटारा  नहीं

 संघ  जैसे  पंजीकृत  और  arr  संघों  के  कर  सकता  ।  यदि  निर्वाचन  के  सिद्धान्त  को

 चन  पर  frat  करना  ठीक  न  होगा  ।  स्वीकार  कर  लिया  जाये  तो  अध्यक्ष  अवश्य

 ही  कोई  बागान  मालिक  होगा  और  वह
 यह  सब  इस  बात  पर  fade  करता  हूं

 कि  संघों  का  नियंत्रण  कौन  करता  हैं  ।  दूसरों  के  हितों  का  बचाव  न  कर  सकेगा  ।

 ~
 वर्ष  १९५३  में  जब  संयुक्त  प्लांट  यदि  आप  सहमत  हों  कि  अध्यक्ष  स्वतंत्र

 संघ  को  प्रतिनिधित्व  प्रदान  किया  गया  होना  तो  प्रश्न  कि  उस  का

 तो  उन्हों  ने  काफी  बोर्डे  में  एक  भी  भारतीय  चुनाव  कसे  हो  ?  यदि  आप  चीफ़  मार्केटिंग

 नहीं  भेजा  ।  इस  प्रकार  कैसे  विश्वास  किया  आफीसर  को  इस  का  अध्यक्ष  भी  बना  दें

 जाये  कि  कॉफी  पैदा  करने  वालों  के  हितों  तो  वह  केवल  हबीब  की  बैठकों  की  अध्यक्षता

 का  उचित  ध्यान  रखा  जायेगा  |  सब  जानते  हें  कर  सकेगा  ।  कोई  L-CS  व्यक्ति

 कि  काफी  उद्योग  पर  ६००  बड़े  बड़े  बागानों  बोर्डे  के  लिये  २४  घंटों  कागा  न  करेगा  ।

 का  ही  नियंत्रण  हैं  और  गि  २७,०००  छोटे  यह  काम  कार्यपालिका  समिति  की  बैठकों

 की  तरह  नहीं  ।  और  यदि  २४  घंटों  काम उत्पादकों  की  कोई  ge  नहीं  है  ।  यदि  इन

 बागान  मालिक  संघों  को  प्रतिनिधि  भेजने  की  करने  के  लिये  कोई  व्यक्ति  मिल  भी  जाये

 अनुमति  दी  जाये  तो  और  भी  दबाव  डालेंगे  ।  तो  ag  बिना  वेतन  के  काम  न  करेगा  |

 ऐसा  हो  कि  कुछ  प्रतिनिधियों  का  निर्वाचन
 में  निवेदन  करता  हं  कि  यदि  हम  अध्यक्ष

 हो  और  कुछ  नामज़द  किये  जायें  ।  विधेयक
 नियुक्त  करें  तो  इस  से  प्रशासन  बड़ा

 में  नामज़दगी  के  जिस  सिद्धान्त  का  सुझाव  कुदाल  हो  जायेगा  |  वह  अध्यक्ष  न  केवल

 दिया  गया  है  वह  गलत  अथवा  देश  के  लिये  सरकार  के  बल्कि  सभा  के  भी  अधीन  होगा

 अहितकर नहीं  है  ।
 श्री  Tq  ato  थामस

 :

 अध्यक्ष  दो  प्रकार  का  हो  सकता  है  ।  मुझ  से  पहले  जो  वक्ता  बोले  उन्हों  ने  केवल

 एक  वह  जो  बैठकों  की  अध्यक्षता के  एक  ही  पहलू  के  बारे  में  कहा  ।

 कॉफ़ी  विक्रय  विस्तार रिक्त  भौर  कुछ
 न

 दूसरा  जो  उस

 का  मुख्य  कार्यपालिका  पदाधिकारी  हो  ॥  विधेयक  पर  काफ़ी  वाद-विवाद  हो  चका
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 है  ।  यदि  विधेयक  से  उद्योग  के  विकास  करने  के  लिये  स्थापित  किया  गया  था  ।

 में  सहायत  मिले  तो  मुझे  बड़ा  संतोष  होगा  ।  में  इस  से  सहमत  नहीं  यह  बोर्ड  उद्योग

 समय  पर  ३  लाख  एकड़  भूमि  में  काफ़ी  को  नष्ट  होने  से  बचाने  के  लिये  बनाया

 उगाई  जाने  लगी  थीਂ  परन्तु  किन्हीं  कारणों  गया  था  और  वह  सरकार  को  सहायता

 से  वह  क्षेत्र घट  कर  एक  लाख  एकड़  रह  से  अपने  उद्देश्य  की  पति  में  सफल  रहा  हैं
 |

 गया  और  wat  तक  उस  उच्चतम  स्तर  वैतनिक बासप्पा

 तक  नहीं  पहुंच  सका
 |

 हमें  इस  क्षेत्र  को  अध्यक्ष  नियुक्त  करने  का  औचित्य  मेरी

 बढ़ा  कर  अधिक  उत्पादन  करना  चाहिये
 समझ  में  नहीं  आता  ।  और  न  ही  में  यह

 जिस  के  परिणामस्वरूप वह  उपभोक्ता  को  समझ  सका  हुं  कि  इस  विधेयक  पर  किसी

 कम  मूल्य  पर  मिलਂ  श्रमिकों  को  अधिक
 are  ढंग  से  क्यों  विचार  करना  चाहिए

 |

 मजूरी  मिले  और  उत्पादक  को  भी  उचित
 श्री  लिंगम  ने  कहा  कि  चाहे

 लाभ  मूल  उद्देश्य  यह  है  ।
 चित  अध्यक्ष  अधिक  अच्छा  रहेगा  परन्तु

 प्रस्ताव  किया  गया  है  कि  अध्यक्ष  एक
 हमें  प्रयोगात्मक  रूप  से  अध्यक्ष  को

 eat  व्यक्ति  हो  और  उसे  पुरे  समय  के
 fata  कर  के  भी  देख  sar  चाहिये  ।

 teat  नियुक्त  किया  जाये
 ।
 मंत्री  और  बोले  इस  प्रयोग  की  क्या  आवश्यकता  है  ?  क्या

 की  अध्यक्ष  दोनों  स्वतंत्र  व्यक्ति  होने  से
 निर्वाचित  अध्यक्ष  के  अधीन  उद्योग  का

 कठिनाई  उत्पन्न  हो  सकती  है  ।  इन्हीं  विकास  नहीं  हो  सकता  ।

 नाइयों  के  जिन  का  हमें  अनुभव  हो  भो कता ओं  और  श्रमिकों  का  अहित  होगा  ?

 चुका  मेरी  राय  है  कि  उद्योग  का  हित
 परन्तु  आवश्यकता  पड़ने  पर  सरकार  अपनी

 इसी  बात  में  हैं  कि  अध्यक्ष  गैर-सरकारी
 शक्ति  प्रयोग  कर  के  सब  मामला  ठीक  कर

 व्यक्ति  हो  और  बों  उस  का  निर्वाचन
 सकती  है  |

 करे  |  बोर्ड  के  ३४  या  ३५  सदस्यों  में  से
 \

 केवलਂ १२  उत्पादक  अतः  यह  आवश्यक
 go  उद्योग  का  उद्धार  किया  जाना

 है  ।  इस  से  सरकारी  कोष  को  भी  काफ़ी
 महीं  कि  कोई  उत्पादक  ही  अध्यक्ष  निर्वाचित

 यदि  माननीय  मंत्री  समझते  हैं  कि
 आय  है  और  कई  लोगों  को  इसਂ  से  जीविका

 मिलती  हू  ।  में  अनुभव  करता  हूं  कि  यदि
 निक  अध्यक्ष  नियुक्त  करना  चाहिये  और

 बोर्डे  के  सदस्यों  में  से  अध्यक्ष  का  निर्वाचन
 इस  का  गम्भीरता  से  विकास  करना  है  तो

 इसे  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय  के  अधीन  कर
 किये  बिना  कोई  निकाय  स्थापित  नहीं  किया

 जा
 सकता  तो  मेरा  सुझाव  है

 कि
 कुछ  समय

 दिया  जाये  |

 क्र  लिये  वैतनिक  अध्यक्ष  नियुक्त  किया  जाये  ।  कई  महत्वपूर्ण  प्रश्नों  का  निप  प्रदूषक
 और  इस  अनुभव  के  परिणामों

 को
 देख  कर  आयोग  अथवा  किसी  निर्पेक्ष  समिति  द्वारा

 ga:  विचार  किया  जाये  कि  दोनों  में  से  कौन
 किया  जाना  चाहिये  ।  माननीय  मंत्री  नें

 are  रहेगा  |
 कहा  कि  उत्पादन  व्यय  की  तुलता  में  काफ़ी

 ae
 के  सदस्यों  के  बारे  में  बहुत  से

 का  मूल्य  बहुत  बड़  गया  है  ।  परन्तु  यह
 ठीक

 सदस्यों  का  मत  हैं  कि  *उन  का  निर्वाचन  नहीं  ह  ।  इस  बारे  में  कास्ट
 एकाउंटेंट

 होना  चाहिये
 |

 में  आशा  करता  हूं  कि
 और  सरकार  तीनों  की  राय  में  मतभेद  है  ।

 नीय  मंत्री  इसे  स्वीकार  करेंगे  ।  श्री  इस  का  निर्णय  प्रफुल्ल  आयोग  हो  कर  सकता

 रामन  ने  कहा  कि  यह  बोर्ड  उद्योग  को
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 बागान  उद्योग  की  जांच  के  लिये  पहले  पूर्ण  उद्योग  अतः  इस  का  संरक्षण  होना

 ही  एक  समिति है  ।  यदि उस  के  निर्देश  ही  चाहिये  ।  इस  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  काः

 पद  इतने  विस्तृत  न  हों  तो  उन  का  विस्तार  नियंत्रण  होना  चाहिये  ।

 कर  के  यह  विषय  भी  उसे  सौंपे  जा  सकते  हैं  ।

 इस
 से

 पुर्व  काफ़ी  के  उद्योग  पर  विदेशियों
 उद्योग  के  विकास  के  लिये  उपकर  की  का  ही  एकाधिपत्य  att  भारतीय  बहुत

 व्यवस्था करना  और  छोटे  उत्पादकों के  लिये  समय  से  इसे  अपने  में  ले  कर  उन्नत

 बचावों  की  व्यवस्था  करना  इस  विधेयक  की  करने के  लिये  इच्छुक  थे  ।

 प्रशंसनीय  विशेषतायें  हें  परन्तु  इस  की  बुराइयां

 इन  से  कहीं  अधिक  हैं  जिन  में  से  एक  यह  है  सर्वप्रथम  में  अपने  माननीय  मित्र  श्री

 कि  अध्यक्ष  को  सारे  समय  के  लिये  गुरु पाद स्वामी  गये
 «

 आरोपों

 निर्देशित  किया  जा  रहा  है  ।  का
 उत्तर  दूंगा

 |  उन्होंने कल  यह  कहा

 था  कि  सरकार  और  विशेष  कर  माननीय

 बोर्ड  स्थापित  करते  समय  उसे  कुछ
 मंत्री  समस्त  शाक्ति को  भ्रपने  हाथ

 स्वायत्तता  दी  जानी  चाहिये  ।  चाहे  सरकार
 कर  अपने  विश्वस्त  सेवकों  को  प्रोत्साहित

 क  हाथ  काफ़ी  अधिकार  रखें  परन्तु  बोले
 और  नियोजित  करना  चाहते  हैं  ।  में  इन

 को  भी  स्वाभाविक रूप  से  विकास करने  देना  आरोपों का  निराकरण  करता  हूं

 चाहिये  |
 राज्य  सरकारों  और  केन्द्रीय  सरकार  के

 आदा  है  कि  से  परामर्श  करते  द्वारा  निश्चित  की  गई  अनेकों  स्थायी

 तियों  में  विपक्ष  के  सदस्य  भी  नामांकित समय  माननीय  मंत्री  अपनी  शक्तियों  का

 प्रयोग  नहीं  करेंगे  और  महत्वपूर्ण  किये गये  हैं  ।

 पर  निश्चय  करते  समय  इस  ढंग  से  काय
 मेरे  माननीय  मित्र  श्री  वेलायुधन  नें

 नहीं  करेंगे  जो  बोड़  के  सदस्यों  की  इच्छा  के

 विरुद्ध  हो  ।
 यह  कहा  था  कि  काफ़ी-बोझ  पर  मंसुर  के

 लोगों  का  एकाधिपत्य  है  ।  में  इस  आरोप

 ३  स०  qo
 का  भी  निराकरण  करता  हूं  क्योंकि

 मुझे  अ्रघिक  कुछ  नहीं  करना  मलनाद  बोर्ड  में  मैसुर  के  लोगों  का  एकाधिकार

 में  यह  एक  बहुत  महत्वपूर्ण  उद्योग  है  ।  स्वर्गीय  नहीं  बल्कि  सदस्य  महोदय  के  अपने  राज्य

 श्री  किदवई  जब  मिलना  गये  तो  उन्हों  ने  के  लोगों  की  बहुसंख्या है  ।

 वहां  के  लोगों  को  विश्वास  दिलाया  था  कि

 इस  क्षेत्र  का  विकास  किया  जायेगा  ।  आद्या
 श्री  श्री  और  अन्य

 हे  कि  काफ़ी  उद्योग  का  विकास  तथा  वृद्धि
 अनेकों  faa  बागान-मालिकों  और  बड़े  बड़ें

 पूंजीपतियों के  पक्ष  में  हें  ।  मुझे  बड़ा  दुख
 कर  के  इस  क्षेत्र  का  उद्धार  किया  जायेगा  |

 हैं  कि  श्री  नम्बियार  जैसे  सदस्य  जो  निधन

 भी  एन०  राबिया  वर्गों  के  नेता  यह  कहें  कि  यह  विधेयक

 अनुसूचित  :  यह  एक  सरल  सा  बागान-मालिकों  के  विरुद्ध  एक  प्रकार  की

 विधेयक  जोकि  देश  में  होने  वाले  काफ़ी  युद्ध  घोषणा  है  ।  मेरा  विचार  हैं  कि  वे  चुनाव

 के  उद्योग  का  संरक्षण  करना  चाहता  है  ।  के  दिन  निकट  आये  जान  कर  बागान-मालिकों

 हमें  इस  का  पूर्ण  समान  करना  चाहिये  की  सहानुभूति  प्राप्त  करने  के  लिये  ही  ऐसा

 काफ़ी  का  उद्योग  एक  उन्नतिशील  और  महत्व  हे  अस्तु  यह  भी  ay  की  बात
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 तो  प्रजा  समाजवादी  हें  और  उद्योग  का मेरी  यह  प्रबल  आकांक्षा  हैं  कि

 भोक्ता  और  श्रमिक  दोनों  के  हितों  की  राष्ट्रीयकरण चाहते  परन्तु  यहां  वे  नहीं

 रक्षा  होनी  चाहिये  ।  अनेकों  सदस्य  चाहते  ।  उन्हें  तो  एक  ही  नीति  और  सिद्धान्त

 पति  बागान-मालिकों  का  पक्ष  लेते हे  ।  पर  as  रहना  चाहिये  ।  हमारे  भारत

 वे  छोटे  व  बड़े  gsrata  संख्या में  तीस  हज़ार  तो  प्रत्येक  कार्य  सरकार  के  द्वारा  स्वयं

 हूं  जबकि  कॉफ़ी  के  उद्योग  में  काम  करने  वाले  मित  और  संचालित  होना  चाहिये  ।  अत

 श्रमिकों की  सख्या  लगभग  २  @/R  लाख  हैं  ।  मंत्री  महोदय ने  ठीक  दिशा  में  ही  यह  प्रस्ताव

 परन्तु  एसे  निर्धनों  को  सदैव  पूंजीपति  शोषित
 प्रस्तुत  किया  हैं  ।  और  इस  में  भ्रम  का  कोई

 करते  आये  काम  नहीं  ।  यह  तो  एक  सरल सा  विधान

 @  जिसे  प्रत्येक  पार्टी  का  समान  प्राप्त  होना
 े  हम  बागान  मालिकों  के  हितों  का  संरक्षण

 चाहिय े।
 तो  करना  चाहते  परन्तु  श्रमिकों  के  हितों

 कॉफी-बांड  के  सम्बन्ध  में  में  सरकार की  भी  तो  रक्षा  होनी  चाहिये  |  कॉफ़ी-बोर्ड

 में  बागान  मालिक  पचास  प्रतिदिन  सदस्यता
 का  नियंत्रण  इसलिये  चाहता  हूं  कि  एक

 चाहेते  परन्तु  में  कहता  हूं  कि  श्रमिकों  को
 विशेष  प्रतिशत  अनुसूचित

 जातियों  के  लिये  रक्षित  हें  ।  वे  इस  के  विषय
 पचास  से  अधिक  सदस्यता  मिले  |  इंगलैण्ड

 जसे  प्रजातंत्र  राज्यों  में  भी  श्रमिकों  के
 में  तभी  अधिकार  जता  सकते  हें  जबकि

 कारों  की  इतनी  रक्षा  की  जाती  ह  ।  भारत
 यह  एक  सरकारी  मामला  होगा  निजी

 संस्थायें  यह  अधिकार  नहीं  प्रदान  करतीं
 तो  वास्तव  में  श्रमिकों  और  कृषकों  का  देश

 @  तो  यहां  तो  उन  की  रक्षा  होनी  ही  चाहिये  |
 और  वे  बेचारे  वंचित  रह  जाते  हें  ।  अत

 यदि  कॉफी-बांड  सरकार  के  द्वारा  नियंत्रित

 श्री  सामना  का  यह  कथन  हैं  कि  सरकार  बेचारे  अभागे  लोग  अपने हुआ  तो

 एक  विधान  बना  दे  |  परन्तु  ऐसा  कहना  तो
 कार  का  दावा  कर  सकते  ।  हमारे  साथ

 उन  का  नैतिक  कत्तव्य  था
 ।

 में  बलपूर्वक  पहले  ही  बड़ा  अन्याय  किया  गया  है  |  अब

 इस  विधेयक  का  समर्थन  करता  हुं  क्योंकि
 हम  और  सहन  नहीं  करेंगे  ।  यदि  यह  एक

 यह  सभी  पार्टियों  के  हितों  का  संरक्षण  करना
 सरकारी  संस्था  हुई  और  हमें  फिर  भी  अधि

 चाहता  ह  ।  जबकि  ats  में  सभी  पार्टियों
 कार  न  प्राप्त  हुए  तो  हम  संसद  सभा  के

 के  इतने  अधिक  सदस्य  हें  तो  फिर  एक

 शिकारी  को  अध्यक्ष  के  रूप  में  नियत  करने
 सामन  प्रदान  ला  सकते  हें  ।

 में  शंका  की  बात  ही  कौन  सी  हो  सकती हैं  ।  इसके  अतिरिक्त  प्रतिवर्ष  बोड़  का

 वह  तो  इस  उद्योग  को  उन्नत  करने  सहायता
 प्रतिवेदन  संसद  की  दोनों  सभाश्रों  के  सम्मख

 देगा  और  उस  के  साथ  ही  साथ  वह  सरकार  रखा  जाता  ह  ।  अतः  जबकि सभी  पार्टियों

 से  सम्बन्ध  स्थापित  रखने  में  सहायता  देगा  ।  के  प्रतिनिधि  are  में  विद्यमान  जबकि

 सरकार  स्वयं  उसे  नियंत्रित  कर  रही यदि  कोई  असरकारी  अधिकारी  हुआ  तो

 वह  सरकार  से  सहयोग  नहीं  देगा  और  और  जबकि  प्रतिवर्ष  इस  का  प्रतिवेदन  दोनों

 केवल  पूंजीपतियों  के  हितों  की  रक्षा  करेगा  ।  सभाओं  के  सम्मुख  रखा  जाता  तो  फिर

 किसी  प्रकार  की  आशंका  का  कारण  ही अतः  हम  केवल  पूंजीपतियों  के  हाथों  में  ही

 सारे  अधिकार  नहीं  दे  सकते  ।  यह  एक  ऐसा  क्या हू  ?

 देश  हू  जिस म॑  पग  पग  पर  सरकार  के  हस्त  मं  प्रत्येक  afer  से  विधेयक

 क्षेत्र  की  आवश्यकता  है  ।  श्री  गुरु पाद स्वामी  का  बलपूर्वक  समर्थन  करता  हं  और  इस
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 श्री  एन०

 के  पारित  करने  में  और  अधिक  विलम्ब  इस  बात  का  विश्वास  न  हो  जाये  कि  यह

 नहीं  होनी  चाहिये  ।  यह  जनता  के  हित  असफल  है  TT  हमें

 श्रमिकों  के  हित  उपभोक्ताओं के  हित  बोझ  के  संविधान  में  परिवर्तन  नहीं  लाना

 सभी  के  हितों  से  सम्बन्ध  रखता  है
 ।

 यह  चाहिये  |

 विद्येषतया  उद्योग  और  सामान्यतया
 अनेकों

 जन्य  हितों  की  रक्षा  करता  हैं
 ।  आज  के  इस  बोड़  में  उत्पादक  कम

 संख्या में  हूं  ।  उन  १४  में  से  तीन  तो  मे  सुर
 डा०  कृष्ण स्वामी  :

 में
 राज्य  द्वारा  नामांकित  हें  और  बाकी  ११

 इस  वाद-विवाद  को  आधारभूत  सिद्धान्तों

 संघों  द्वारा  चुने  गए  हें
 ।  शेष

 की  चर्चा  में  परिवर्तित  करना  चाहता  हू  |
 १९  सदस्यਂ  विभिन्न  सरकारों  gra  नामांकित

 मंत्री  महोदय  के  विरुद्ध  बहुत  सी  कठोर  बातें
 किये  गये  हूं  जोकि  उपभोक्ता  के  हितों

 कही  गई  हैं  ।  उन  की  मनोवृत्ति  पर  आक्षेप

 रक्षा  करने  वाले  हें  ।  यह  बोर्ड  गत  १३  वर्षों

 किये  गये  हें  ;  परन्तु  मनोवृत्ति  तो  एक  ऐसी
 से  सुचारु  रूप  से  कार्य  चला  रहा  है  ।

 वस्तु  है  जिस  के  विषय  में  कुछ
 भी  विश्वस्त

 रूप  से  कहा  नहीं  जा  सकता  ।  अतः  इस  बात  इस  बोर्ड  पर  दो  आरोप  गये

 पर  चर्चा  करनी  व्यथा  है  ।  हमें  तो  विचार  @  ।  परन्तु  वास्तव  में  वे  दोनों  हो  निराधार

 यह  करना  है  कि  प्रस्तुत  विधान  का  परिणाम  यह  ठीक  है  कि  कॉफ़ी  का  भाव  चढ़  गया

 क्या  होगा  |  परन्तु  अन्य  वस्तुओं  की  अपेक्षा  कम

 ए  बोर्ड  बनाने  का  वास्तविक  उद्देश्य
 बढ़ा है  |  उदाहरणार्थ  कालीमिचें  का  भाव

 २,२२०  प्रतिशत तक  बढ़  गया  था  ।  परन्तु
 क्या  प्रयोजक  क्या  है  ?  वास्तव  में

 उद्योग  में  तो  उतार  चढ़ाव  आने  aaa
 काफी  का  भाव  तो  इतना  बढ़ा  ही  नहीं

 यदि  कुछ  बढ़ा  भी  हैं  तो  सरकार  को  चाहिये संभावना  रहती  है  ।  और  मांग  और  संभरण

 था  कि  भाव  पर  नियंत्रण  लगा  देती  ।
 में  खाई  सी  उत्पन्न  हो  जाती  और  बाज़ार

 एक  स्वाभाविक  रूप  से  नहीं  चल  सकते  |
 दूसरा  आक्षेप  यह  हे  कि  निर्यात  का

 यदि  पिछले  दिनों  एक  कॉफी  विक्रेय  बोझ
 भाव  यहां  के  बाज़ार  से  अत्यघिक  अतः

 न  बनाया  गया  तो  सभी  एकाधिपति  परिणामस्वरूप  उत्पादक  इसे  यहां  के

 पूंजीपति  एकत्रित  हो  जाते  और  सारे  बाज़ार
 भोक्ता ओं  को  देने  की  अपेक्षा  बाहर  निर्यात

 को
 गन्दा  कर  देते

 |
 कर  देने  में  अधिक  उत्सुक  थे  ।  परन्तु  प्रशन

 दूसरी बात  यह  हैं  कि  हम  कॉफी के
 यह  है  कि  इन  वस्तुओं  के  मूल्य  नियंत्रण  तथा

 नियति  नियंत्रण  का  उत्तरदायी  कौन  है  ? निर्यात  को  नियमित  करना  चाहते  हूं  ।  और

 हमें  अपने  देश  के  बाज़ार  को  भी  नियमित  यह  सारा  कार्य  सरकार  को  करना  चाहिये

 करना  और  यह  काय  काफी  विक्रय  बोड़ें  था  ।  यह  कार्य  करने  के  लिये  सरकार  के

 के  द्वारा  ही  किया  जाना  है  |  पास  पहले  ही  पर्याप्त  शाक्ति  निहित  है  ।

 तीसरी  बात  यह  हैं  कि  कॉफी के  उद्योग  फिर  यह  कहा  गया  है  कि  बड़े  उत्पादक

 को  उन्नत  करने  के  हम  सब  इच्छुक  हें  ।  इसी  छोटे  उत्पादकों  का  शोषण  करते  रहे  हैं  ।

 ere  के  लिये  काफी  बोर्ड  बनाया  गया  था  और  परन्तु  यह  निश्चित  है  कि  यदि  यह

 घ  में  सफलता  भी  तो  जब  तक  हमें  बोर्डे न  होता  तो  यह  शोषण  और  भी  अधिक
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 इस  विधेयक  के  समंदर  आदेश  द्वारा
 होता

 ।  इस  ने  तो  दोनों  के  हितों  में  एक

 सम्बन्ध  पैदा  कर  दिया  है  ।  आयोजन  में  विश्वास  रखते  हें  और  इस

 विधेयक  के  विरोधियों  की  आस्था  प्रेरणा
 इस  बोड़ ेसे  तीन  महान  लाभ  हुए  हें  ।

 द्वारा  आयोजन  में  हे  ।  यदि  सरकार  प्रेरणा
 प्रथम  यह  हैं  कि  इस  से  काफी  की  एक कीमत

 निश्चित  हो  गई  है  और  छोटे  बड़े  सभी  उत्पादक
 द्वारा  आयोजन  करे  तो  निस्सन्देह  यह  उद्योग

 उसे  प्राप्त  कर  सकते  हें  ।  दूसरा  लाभ  यह  है  बहुत  उन्नति  कर  सकता  है  ।  जब  ae  में

 उपभोक्ताओं  और  न  बोने  वालों  की  पर्याप्त कि  नीलाम  के  कारण  यदि  कॉफ़ी  की  कीमत

 अधिक  प्राप्त  हो  तो  आय  से  अधिक  प्राप्त
 संख्या  तो  बागान  मालिक  अपना

 हुए  धन  को  सभी  छोटे  बड़े  उत्पादकों  में  बांट
 प्रभुत्व  नहीं  जमा  सकेंगे  ।  और  यदि  ais

 में  कोई  झगड़ा  तो  मंत्रालय  को  अवश्य
 दिया  जाता  है  ।  तीसरा  यह  &  कि  काफ़ी

 बोड़े  द्वारा  प्रदान  की  गई  गवेषणा  हस्तक्षेप  करना  पड़ेगा  ।  में  सभा  को  बताना

 सुविधाओं  से  छोटा  उत्पादक  अनुपात
 चाहता  हूं  कि  काकी  बोने  वालों  की  समस्त

 अधिक  लाभ  प्राप्त  करता  ह  ।  उसे  बीज  भी
 उपज  इकट्ठी  कर  ली  गई  है  ।  क्या  उन  के

 qe  उत्पादकों  की  अपेक्षा  अधिक  प्राप्त  होते
 प्रतिनिधियों  को  अपना  मत  प्रकट  करने  का

 हें  ही  कोई  अधिकार  नहीं  है  ।

 अतः  इस  काफी  बोर्ड  में  कोई  भी  एसा  सरकार  को  नाम-निर्देश  का  अधिकार

 परिवर्तन  नहीं  करना  चाहिये  जोकि  अन्त  में  देने  में  हमें  यह  कठिनाई  प्रतीत  होती  है  कि

 हानिकारक  सिद्ध  हो  ।  हम  जो  कुछ  भो  करें  यदि  कल  को  इस  मंत्री  के  स्थान  पर  कोई

 उत्पादकों  को  सेव  अपनी  दुष्टि  में  रखें  ।  अन्य  व्यक्ति  आ  गया  तो  कोई  संयुक्त  सचिव

 कल  ऐसा  कहां  गया  था  कि  ate  के  या  उपसचिव  नाम  निर्दिष्ट  किया  करेगा

 और  इस  में  उस  के  अपने  व्यक्तियों निधि  चुनने  के  लिये  एक  तालिका  पद्धति

 होनी  चाहिये  |  हमें  पता  हैं  कि  इस  कार्य  में  का  प्रभुत्व  हो  जायेगा  ।  इस  प्रकार  बागान

 कितनी  कठिनाइयों  का  सामना  करना  उद्योग  का  विकास  रुक  और  दूसरी

 पड़ता  ह  और  केवल  इसी  बात  पर  ही  कितने  aye  के  मानवीय  सदस्यों  की  कि

 संगठन  टूट  जाते  हूं  ।  और  हमें  भी  ऐसी  ही  प्रतिवर्ष  अधिक  भूमि  में  काफीਂ  की  खेती

 अनेकों  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़ेगा  ।  होगी  निष्फल  रह  जायेंगी  ।  हमें  यार्न  रखना

 चाहिये  कि  इस  प्रकार  सरकारी  आदेशों  के अजित  लाभ  को  पुनः  लगा  कर  ६०,०००

 एकड़  अधिक  भूमि  में  कॉफी  बोई  गई  और  द्वारा  इस  उद्योग  का  विकाल  नहीं  हो

 इस  के  लिये  तो  सरकारी  प्रयत्न  और
 इस  से  अधिक  व्यक्तियों  को  काम  gar

 गत  प्रयास  की  आवश्यकता  ह  ।  जब  तक  इन
 मिला

 ।
 यदि  इसी  प्रकार  अधिक  भूमि  में

 कॉफी  की  खेती  की  तो  निस्सन्देह
 सब  लोगों  का  सहयोग  हमें  प्राप्त  नहीं

 हम  काफ़ी  उद्योग  को  उन्नत  नहीं  कर  सकेंगे  । और  बहुत  से  व्यक्तियों  को  रोज़गार  मिल

 सकता  हैं  ।  यदि  कॉफी  बोने  वालों  के  इसलिये  में  माननीय  मंत्री  जी  से  निवेदन

 निधियों को  चुनाव  के  द्वार  में  भेज  कर
 करता  हूं  कि  वह  इन  पहलूओं  पर  विचार

 करें  और  काफी  उद्योग  के  विकास  में
 इतना  अच्छा  काम  हो  सकता  तो  इसी

 gata *Y  अपनाया  चाहिये  और
 चस्पा  लें  |

 नाम-निर्देश  की  पद्धति  को  देना  श्री  टी०  टी ०  कृष्णमाचारी  :  पिछडे

 चाहिये  ।  बकता  ने  वाद-विवाद  का  स्तर  ऊंचा  उठाते
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 ०

 हुए
 जो

 कुछ  कहा  म॑  उसे
 समझ

 नहं
 नहीं  छोड़  और  स्वयं  भी  समस्त  देश

 सका  हं  ।  जिन  सदस्यों  ने  इस  विधेयक  का  के  उपभोक्ताओं  के  प्रति  उत्तरदायी  नहीं

 समर्थन  किया  हं  में  उन  को  धन्यवाद  देता  हो  सकता  ।  कौन  सा  मंत्रालय  इस  से  संबंधित

 a
 यह  वात  waar  अप्रासंगिक  हू  ।  बागान श  |

 श्री  राबिया  का  भाषण  सुन्दर  और

 प्रभावशाली  था  |  श्री  वेंकटरामन  ने  की देखभाल  करना  कृषि  मंत्रालय  का
 उचित

 विवाद  के  अंतगर्त  उठाये  गये  लगभग  सभी  काम  हो  सकता  है  ;  बीवी  के  मिलों  या

 दमों  और  बातों  का  उत्तर  दे  दिया  हूं  ।  वह  वनस्पति  उद्योग  की  देखभाल  करना  वाणिज्य

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  का  उचित  काम  हो कॉफ़ी  बोर्ड  के  सदस्य  होने  के  साथ  साथ

 प्रवर  समिति  के  सभापति  भी  रह  चके  हें  ।  सकता  परन्तु  सरकार  जैसा  उचित
 समझती

 यदि  उन  के  दाऊद  सभा  को  प्रभावित  नहीं  हूं  वैसी  व्यवस्था  करती  है  ।  में  जानता हूँ

 कर  सके
 तो

 मुझे  शंका  है  कि  में  सभा
 को  कि  यह  बोर्डे  के  भूतपूर्व  सभापति

 HA  सन्तुष्ट  कर  सकेगा  a |  की  ओर  से  हूं  जिस  ने  प्रत्येक  व्यक्ति

 tio को  बताया  इस  विभाग

 की
 दस श्री  एम०  एस०  गरुपादस्वामी  ने  अत्यन्त

 कठोर  दादों  में  लम्बा  चौडा  भाषण  दिया  मंत्रालय  विशेष  से  बदलवा  दूंगा  ।'  कई

 वर्षों  तक  बोझ  में  खींचातानी  होती  रही और  कई  ऐसे  दाब्दों  का  प्रयोग  किया

 और  लगातार  प्रतिवर्ष  भाव  बढ़ते
 हे  जिन  का  वह  स्वय  भी  अथ  नहीं  समझते  ।

 और  अन्त  में  यह  स्थिति  आ  गई  कि  बेचारा
 हम  में  से

 भी
 कुछ  व्यक्ति  विरोधी  पक्ष  में

 थे  और  कठोर  भाषा  में  बोला  करते  उपभोक्ता  इस  भाव  को  सहन  करने  में

 ।  इसी  कारण  सरकार
 परन्तु  हम  ने  कभी  भी  शिष्टाचार  का  असमर्थ  हो  गया

 को  इस  मामले  में  हस्तक्षेप  करना  पडा  .। क्रमश  नहीं  किया  था  ।  उन्हों  ने  ऐसा  कोई

 गरदन  नहीं  जिस  का  मझे  उत्तर  देना
 भावों  के  तेज  होने  का  परिणाम  यह  हुआ

 कि  इस  का  उपभोग  धीरे  धीरे  गिरने  लगा  ॥
 चाहिये  |

 सरकारी  हस्तक्षेप  वा  एक  कारण  यह  भी
 श्री  केशवेयंगर  ने  श्री  बेकन  का  उद्धरण

 था  कि  इतने  भाव  तेज़  होने  के  उपरान्त  भी
 दिया  हैं  उन्हों  ने  बहुत  जोर  शोर  से  केवल

 वे  इसे  अधिक  बढ़ाना  चाहते  अर्थात्
 यही  बात  कही  हैं  कि  बोर्ड  एक  विचित्र  बोर्ड

 दो  रुपया  चार  आना  से  दो  रुपया  सात  आना
 था--और  यह  विचित्र  काम  कर  रहा  था  |

 करना  चाहते  थे  |  यदि  सरकार  हस्तक्षेप
 इस  बोर्ड  के  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  अपने

 तो  ये  भाव  अवद्य  हो  जाते  ।
 प्रशासनिक  प्रतिवेदन  में  जो  कहा  है--कि

 बोर्ड  ने  उत्पादन  बढ़ाया
 और  उद्योग  भी  नष्ट  हो  जाता  ॥

 उस  का  भी  उन्हों
 डा०  कृष्ण स्वामी  से  इन  बातों  का  नि

 ने  उल्लेख  किया  और  यह  कहा  है  कि  यह
 अपेक्षित  नहीं  @)  क्योंकि  ये  छोटी  छोटी  बातें

 देवा  की  भलाई  के  लिये  इत्यादि  |  में
 इन

 !
 जिन्हें  वह  जानने  की  आवश्यकता  भी

 सब  बातों  को  स्वीकार  करता

 चाय  का  उपयोग  बढ़  गया  ह  और
 नहीं  समझते  |

 भाव  इतने  तेज़  हो  गये  ष  कि  उपभोक्ता  डा०  कृष्ण स्वामी  ऐसी  बात

 नहीं  है el इस  से  अधिक  तेज़  wal  को  सहन  नहीं

 श्री  ठी०  टी ०  कृष्णमाचारी  :  वात  यद कर  इस  बात  को  विचारते

 ale  के  पास  भावों  को  बढ़ाने  का  स्वविवेक  है  कि  मूझे  इन  छोटी  छोटी  बातो  का  ध्यान
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 रखना  पड़ता  क्योंकि  यदि  कोई  खराबी  दायित्व  रहता  है  ।  यदि  परिस्थिति  ठीक

 हो  जाय  तो  उस  का  उत्तरदायित्व  मुझ  पर  होती  तो  मुझे  कॉफी  बोर्ड  के  बारे  में  चिन्ता
 ~

 आता  हैं  ।  ऐसा  प्रतीक  होता  था  कि  भाव  न  करनी  पड़ती  में  q  १९५२  की  मन्दी  के

 बढ़ते  ही  जा  रहे  हें  ।  श्री  केशवैयंगार  को  इस  कारण  पुनः  चाय  बो  स्थापित  कर  दिया

 बारे  में  कुछ  पता  नहीं  है  ।  उन्हें  केवल  उतना  था  और  हमें  इस  ओर  अधिक  ध्यान  देना

 ज्ञान  हे  जितना  कि  उन्हें  इस  मामले  पड़ा  ।

 में  बोलने  के  लिये  बताया  गया  है  और  जितना
 श्री  थामस  चाहते  हें  कि  में  चाय  अत्यंत

 कि  उन्हों  ने  प्रशासनिक  प्रतिवेदन  में  पढ़ा  हे  ।
 के  भावों  को  बढ़ने  से  क्योंकि  उन्हों

 उन्हों  ने  विविध  व्यक्तियों  द्वारा  किया  गया

 ने  बताया  है  कि  अभी  कुछ  दिन  हुए  मूल्य
 अच्छा  काम  देखा  हे  और  सरकारी  विवरणों

 २०१  पाई  था  और  आज  २३२  पाई  है  ।
 के  उत्तरों  को  पढ़ा  हे  जिसे  अबोध  जनता

 जब  कोई  art  बिगड़  जाती  तभी  आप
 पर  लादने  के  लिये  असोसिएशन  द्वारा  बड़े

 सरकार  को  हस्तक्षेप  करने  के  लिये  कहते
 घन  से  प्रकाशित  एवं  परिचारित  किया

 हें  ।  परन्तु  जब  कोई  खराबी  नहीं
 जाता है  ।  उन्हों  ने  बहुत  से  भड़काने  वाले

 आप  उन  लोगों  को  स्वतंत्रता  देना  चाहते

 gore  भी  इस  काम  में  लगा  रखें  और

 हैं  ।  में  नहीं  चाहता  कि  प्रजातंत्र  के  नाम
 वे  कॉफी  के  भावों  को  बढ़ाते  जा  रहे  हें  तथा

 पर  किसी  दूसरे  व्यक्ति  का  शोषण  किया
 अपने  विशिष्ट  हितों  को  सुरक्षित  रखने

 जायें  जो  अपनी  बात  तक  भी  सुना  नहीं
 में  सफल  हो  रहे  हें  ।  एक  बार  भाव  २१२

 पे से से  ३५१  रुपये  तक  बढ़ा  दिये  गये  थे  ।
 सकता ॥

 सेवायों  के  स्वामित्व  और  हिस्सों
 में  श्री  केशवैयंगार  द्वारा  कही  गई  सब

 में  बड़ी  जल्दी  जल्दी  अदला-बदली  होती
 बातों  का  उत्तर  नहीं  देना  क्योंकि

 रही  ।  क्या  माननीय  सदस्य  ने  इन  सब  बातों  वह  बार  बार  यही  बात  कह  रहे  थे  कि  बोड़ें

 को  जानने  का  प्रयत्न  किया हैं
 ?  क्या  आप  बहुत  ठीक  ढंग  से  काम  कर  रहा

 था  और

 यह  कहना  चाहते  हें  कि  सरकार  aq  ब्» बंठी  उस  में  उत्पादकों  के  हित  सुरक्षित  थे
 ।

 क्योंकि  कुछ  सदस्यों  को  इस  के  art  ने  यह  भी  कहा  हैं  कि  उस  में  नाम  निर्देश  शित

 में  और  कुछ  पता  चला है
 ?  सभापति  नहीं  रहना  और  उत्पादकों

 के  प्रतिनिधियों  का  निर्वाचन  स्वतंत्र  रूप  से

 श्री  एन०  सामना  :  निर्वात  बन्द  किया  होना  चाहिये  ।  में  जानता  हूं  कि  माननीय

 जा  सकता  क्योंकि  यह  सरकार  के  हाथों
 सदस्य  देशभक्त  और  जनतंत्र वादी  किन्तु

 में था  दुर्भाग्यवश  उन्हें  बहकाया  जा  रहा  है
 |

 हम  जानते  हूं  कि  कठिनाई  केसे  उत्पन्न  हुई

 श्री  टी०  दी०  कृष्णमाचारी  :  हिस्सों  थी  ।  पिछले  वर्ष  में  स्थिति  काफ़ी

 का  बिकना  arq  कर  देना  या  हिस्सों  के
 जनक  रही  हैं  किन्तु  में  ने  मूल्य

 कम
 नहीं

 मुल्य  में  वृद्धि  न  होने  देना  अथवा  नीलामी  किये  ।  मूल्य  २  रुपया  ४  आने  प्रति
 अंश  है  ।

 के  छल  कपट  को  बन्द  करना  मेरे  बस  की  x
 a

 मेरे  परिव्यय-लेखापाल  का  कहना  (६  कि

 बात  नहीं  है  ।  स्वार्थी  व्यक्ति  जान  बूझ  कर  यह  २  रुपया  १  आना  या  २  रुपया  २  आने

 नीलामी  में  तेज़  भाव  बोलते  जाते  हें  ।  बहुत  हो  सकता  है  ।  यद्यपि  अभागे  उपभोक्ता

 तक  ऐसा  होता  रहा  हैं  ।  वाणिज्य  पर  इस  का  प्रभाव  फिर  भी  हम  ने

 तथा  उद्योग  मंत्री  पर  बहुत  बड़ा  मूल्य  कम  नहीं  किये  ।  भारत  सरकार  के
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 परिव्यय-लेखापाल  और  wae  आयोग  के  नीत  व्यक्ति  है  और  वहू  बोर्ड  के  परामर्श

 से  कोई  निर्णय  करता  तो  सरकार  उस परिव्यय-लेखापाल  में  कोई  अन्तर  नहीं  है  ।

 प्रथल्क च्  आयोग  को  एक  परिव्यय-लेखापाल  की  राध  की  उपेक्षा  नहीं  कर  सकती  में

 नियुक्त  करना  पड़ता  है  ।  वह  विस्तार  में  इस  बात  को  नहीं  समझ  कयोंकि  इस

 नहीं  जाते  ।  वह  किसी  विशेष  बागान  के  विधेयक  के  दोनों  सदनों  द्वारा  पारित

 उत्पादन-परिव्यय  की  विस्तृत  गणना  नहीं  जाने  के  बाद  जो  हवा  उस  का  अध्यक्ष

 कर  सकते  ।  इस  मामले  में  जो  कुछ  हुआ
 बोर्ड  का  सदस्य  होगा  ।  हम  उसे  कोई

 वह  इस  प्रकार  हूं  ।  बोर्ड  की  विपणन  समिति  चीज़  शुरू  करने  के  लिये  निदेश  दे  सकते

 के  व्यय-लेखापाल  को  उन्हीं  बागानों  में  यदि  वह  कोई  प्रस्ताव  बोर्ड  के  समक्ष

 भेजा  गया  जहां  से  पिछले  आंकड़े  लिये  प्रस्तुत  करता  है  तो  सिवाय  उस  मामले

 जिस  में  अध्यक्ष  निर्णायक  मत  का  प्रयोग गये  थे  ।  दुर्भाग्यवश  उसे  यह  मालूम  नहीं

 था  कि  उसे  अन्य  बागानों  में  जाना  हैं  ।  कुछ  कर  सकता  बोर्ड  का  बहुमत  निर्णय  मान्य

 भी  वह  इस  निष्कर्ष  पर  पहुंचा  किः  २  होगा  और  यदि  सरकार  आवश्यक  समझे

 रुपया  २  आने  सामान्य  मूल्य  होगा  ।  कई  तो  उसे इस  निर्णय  को  रद  करने  का  अधिकार

 बार  अन्तर  को  ध्यान  में  रखना  पड़ता  हैं  होगा  i  किन्तु  इस  का  निर्णय  करने  से  कोई

 और  यह  मूल्य  २  रुपये  २  आने  प्रति  अंश  सम्बन्ध  नहीं  ।

 हो  सकता  है  ।  हम  ने  २  रुपये  ४  आने  प्रति
 श्री  आनन्दना  नम्बियार  ने  कॉफी  are

 अंड  मान  लिया  था  ।  उत्पादकों  के
 के  कर्मचारियों  के  बारे  में  कुछ  बातें  कही

 हितों
 की

 रक्षा  की  गई  है  और  २  रुपये  ४

 मेरी  राय  में  वर्तमान  परिस्थितियों  में
 भाने  अधिकतम  मूल्य  नहीं  बल्कि  निम्नतम

 रुपय
 ~  सरकार  को  हस्तक्षेप  करने  का  कोई

 मूल्य  हे  |  अधिकतम  मूल्य  इस  वर्ष  २

 १४  या  २  रुपये  १५  आने  या  ३  रुपये
 कार  नहीं  ।  बोर्ड  को  कुछ  स्वायत्तता  प्राप्त

 भी  हो  सकता  क्योंकि  नीलामियों  में  या  है  और  हम  वास्तव  में  कोई  पहल  नहीं  कर

 सकते  |  किन्तु  मुझे  आशा  है  कि  यदि  विधेयक निर्यात  से  जो  भी  लाभ  होता  वह  अन्त
 पारित  at  गया  तो  हम  बोर्ड  के

 में
 उत्पाद कके

 हाथ  में  जाता है  ।  सरकार

 यह  लाभ  नहीं  लेती  ।  मेरे  विचार  में
 अधीन  काम  करने  वाले  कर्मचारियों  की

 इसਂ  विधेयक  से  उत्पादकों  को  कोई  हानि  नहें
 स्थिति  सुधारने  के  लिये  कुछ  कर  सकेंगे

 परन्तु मेरे  विचार  में  श्री  नम्बियार के  इस
 पहुंच  सकती  |

 सुझाव  को  कि  इन  पर  केन्द्रीय  वेतन  आयोग

 श्री  दामोदर  मेनन  व्यापार  के  उत्पादकों  द्वारा  निश्चित  वेतन-श्रेणियां  लागू  की  जायें

 की  एक  बैठक  के  अध्यक्ष  थे  |  उन्हें  इस  और  इन्हें  सरकारी  कर्मचारी  समझा  जाये

 हम  स्वीकार  नहीं  कर  सकते  ।  इन  के  साथ का  कुछ  ज्ञान  होगा  ।  किन्तु  मेरे  विचार  में

 वह  यह  नहीं  जानते  होंगे  कि  कॉफी  बोर्ड  जो  व्यवहार  किया  जाता  उस  में  सुधार

 में  व्यापार  के  छोटे  उत्पादकों  का  प्रतिनिधि  करने  की  काफी  गुजरना  है  और  मुझे  आशा

 एक  छोटा  उत्पादक  नहीं  बल्कि  एक  हूं  कि  विधेयक  के  पारित  होने  पर  में  इस

 बड़ा  उत्पादक  था  ।  छोटे  उत्पादकों  सम्बन्ध  में  कुछ  कार्यवाही  कर  सकेगा  |

 जैसा  कि  में  ने  कहा  सारा  मामला को  बड़े  उत्पादक  में  कुछ  विश्वास  था  ।

 उन्होंने  कहा  था  कि  यदि  अध्यक्ष  एक  दो  बातों  पर  निर्भर  ए  पहलों  बात  अध्यक्ष
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 प
 @  और  दूसरा  प्रत  चुनाव  हितों  का  इतना  ज्ञान  कुछ  समय

 का  हूँ  ।  जहां  तक  अध्यक्ष  की  नियुक्ति  का  नहीं  (?  )  रहना  चाहिये  ।  किन्तु  आन्दोलन

 सम्बन्ध  स्थिति  में  परिवहन  होता  रहा  और  प्रचार  और  बैठकें  बाद  में  शुरू  हुईं  ।.

 $2UD ३१  दिसम्बर  ३  ४  ह  को  में  बंगलौर  श्री  आधार  बुल  स्थान  स्थान  पर  जा  कर

 गया  था  और  वहां  बोर्डे  की
 एक  अनौपचारिक  प्रचार  करते  रहे  ।  यह  इसी  आंदोलन  का

 बैठक  में  भाग  लिया  था  ।  उस  समय  में  पहली  परिणाम  हैं  कि  मेरे  विरुद्ध  इतने

 प्रयोग  किये  गये  हैं  ॥ श्री  आइवर  जो  उस  समय
 4

 अध्यक्ष  मिला  था  ।  उन  से  १  घंटे  तक  अध्यक्ष  के  प्रश्न  के  सम्बन्ध  में  में  ने  यह

 बात  करने  के  में  ने  ats  के  साथ  बातचीत  विल्कुल  स्पष्ट  कर  दिया  था  कि  यदि  सरकार

 की  थी  ।
 आने  के

 बाद
 में  ने

 उन्हें  को  यह  उत्तरदायित्व  संभालनाਂ  तो  ऐसा

 इस  विधेयक  की  जांच  करने  के  कहा  करने  के  लियें  उस  के  पास  साधन  भी  होने

 था  ।  यह  १९५२  का  विधेयक है
 ।  उन्हों  ने  चाहियें  ।  प्रवर  समिति  के  सामने  निहित

 १  १९५३  को  बंगलोर  से  मुझे  एक  स्वार्थ  वाले  जो  व्यक्ति  पेश  हुए  मैं  ने

 पत्र  भेजा  |  १९५३  में  ais  ने  यह  उन  से  पूछा  था  कि  यदि  यह  उन  का  दढ

 कहा  था  कि  समिति  यह  प्रस्ताव  स्वीकार  विश्वास  तो  क्या  वे  यह  पसन्द  करेंगे  कि

 हैं  कि  अध्यक्ष  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  नियुक्त  are  को  समाप्त  करें  दिया  जाये
 ?  तब

 किया  किन्तु  उस  की  राय  में  उसे  सरकार  केवल  निर्यात  पर  नियंत्रण  कर

 एक  निर्वाचित  उपाध्यक्ष  की  सहायता  भी  के  weal  पर  नियंत्रण  कर  सकेगी  ।  किन्तु

 प्राप्त  तो  मनोनीत  अध्यक्ष  की  स्थिति
 उन  में  से  कोई  भी  इस  के  पक्ष  में  नहीं  था

 दृढ़  हो  जायेगी  ।  ४  १९५३  को
 वे  चाहते  हें  कि  बोर्डे  भी  रहे  और  उस

 के
 स्वयं  मनोनीत  अध्यक्ष  स्वीकार  करने  अधिकारों  पर  भी  कोई  प्रतिबन्ध न  हो  ।

 के  लिये  तयार  परन्तु  चंकी  विधेयक  सरकार  उपभोक्ता  के  सामने  उत्तरदायी  है

 में  एक  उपाध्यक्ष  की  नियुक्ति  का  उल्लेख
 और  उसे  यह  उत्तरदायित्व  पुरा  करना  है  ।'

 इसलिये  उस  ने  एक  निर्वाचित
 मेरे  विचार  में  इस  विषय  में  हम  कोई

 ध्यक्ष  की  मांग  की  ।  में  नहीं  जानता  कि  मेरे  होता  नहीं  कर  सकते  ।

 माननीय  मित्रों  जिन्हों  ने  इस  प्रस्ताव

 मेरे  श्री  थामस  ने  कहा  हैं
 का  विरोध  किया  यह  मालूम  भी  था

 ॥
 यह  प्रयोग  २  वर्ष  के  लिये  करना  चाहिये  ।

 मेरे  विचार  में  उन्हें  मादूम  किन्तु  उन

 हम  ने  इस  विधेयक  में  यह  व्यवस्था  की
 की  राय  बदल  गई  थी  ।  वास्तव  में  बात  यह

 कि  ate  को  तीन  वर्ष  के  लिये  मनोनीत
 थी  कि  उस  समय  अध्यक्ष  और  ate  के  सदस्य

 किया  जाय  और  अध्यक्ष  को  तीन  वर्षों  के
 सहयोग  करने  के  लिये  तैयार  क्योंकि

 लिये  नियुक्त  किया  जाये  ।  तीन  वर्षों  के

 मूल्य  बढ़  जाने  के  कारण  उन  की  बदनामी

 बाद  स्थिति  कुछ  भी  हो  सकती  है  |
 हो  रही  थी  और  वे  प्रायश्चित  करना  चाहते

 मनोनयन  के  दुसरे  प्रश्न  के  सम्बन्ध थे  ।  स्वयं  अध्यक्ष  ने  कहा  थक  कि  उपाध्यक्ष

 किसी  af  से  विशेषाधिकार ले  लेने  का स्थिति  का  मुकाबला  नहीं  कर

 लिये  सरकार  के  लिये  एक  उपाध्यक्ष  कोई  इरादा  नही ंहे  ।  बात  वास्तव  में

 नीत  करना  अधिक  अच्छा  होगा  ।  वास्तव  थी  कि  यदि  यू०  पी०  ए०  एस०  आई०  को

 उस  समय  में  ने  भी  अनुभव  किया  था  तीन  सदस्य  चलने  का  अधिकार  दिया

 कि  इतने  बुद्धिमान  व्यतीत  जिसे  काफ़ी  तो  क्या  होगा  ?  इस  संस्था  में  एक  विशेष
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 वर्ग
 का

 बहुमत  है  ;  इस  में  कुछ  भारतीय
 दूसरी  प्रणाली  का  प्रयोग  करने  को  तथा

 हूं  ।  में  ag  करना  चाहता  हूं  कि  तीन  सरकारों
 सदस्य  भी  हें  और  मेरे  मित्र  श्री  थामस  एक

 समय  इस  के  अध्यक्ष  किन्तु  काफ़ी  बो  द्वारा  नामजदगी  करना  बन्द  कर  दिया  जायेगा

 परन्तु  तथा  मद्रास  के  प्रतिनिधि
 में  यू०  पी०  एस०  आई०  के  जो  तीन

 निर्वाचित  किये  जायेंगे  अथवा  नामज़द  किये
 प्रतिनिधि  वे  सब  युरोपियन  थे  ।  वास्तव

 जैसे  भी  नियमों  द्वारा  विहित  fear
 में  यदि  हमਂ  प्रत्येक  क्षेत्र  के  लिये  प्रतिनिधित्व

 जायगा  |  नियम  अनिश्चित  नहीं निश्चित  कर  देते  तो  य  पी०  To  एस०

 आई०  के  लिये  क्या  स्थान  रह  जाता  है  ?
 वे  पुर्णतया  स्पष्ट  होंगे  ।  नियमों  में  यह

 खित  होगा  कि  इन  निकायों  द्वारा  प्रत्येक
 इस  को  कोई  प्रतिनिधित्व  मिना  भी  नहीं

 क्योंकि  ऐसी  संस्थाओं  का  स्वरूप
 क्षेत्र  के  लिये  इतने  लोगों  का  निर्वाचन  किया

 |  यदि  निकाय  बदल  जायें  तो  समय
 बदलता  रहता  है  ।  एक  और  ats  में  जब

 समय  पर  उन्हें  बदला जा  सकता हैं  और
 शक  संस्था  को  दो  स्थान  दियें  गये  तो  में

 ने  एक  प्रश्न  पुछा  था
 :

 आप  के  सदस्य  कुल
 छोटे  उत्पादकों  को  तालिका  के  बाहर  से

 भी  किया  जा  सकेगा  ।  कॉफ़ी  are
 कितने  हें  ?  १२०  के  लगभग  ।  कार्य  पालिका

 समिति  में  कितने  सदस्य  हें
 ?

 लगभगਂ  १०  |
 छोटे  उत्पादकों  का  एक  सिर  बना  सकता  हैं

 और  फिर  नामजदगी  को  निर्वाचन  में  बदल
 वार्षिक  बैठक  में  लगभग  १०  या  १२  लोग

 सकता  है  ।  यह  नियमों  द्वारा  किया  जायेगा
 होते  हें  ।  बोर्डे  के  लिये  दो  व्यक्तियों

 और  नियम  बदले  जा  सकते  हैं  ।  में  उन
 का  निर्वाचन  किया  जाता  है  ।  इस  प्रकार

 सदस्यों  की  राय  उस  तरीके  से  स्वीकार  करनें
 १०  व्यक्ति  दो  का  निर्वाचन  करते  हूं  और

 पह  हूं  जनतंत्र  |  हमें इन  को  बदलना  पड़ेगा  |  को  dare  हूं  जिस  का  में  ने  सुझाव

 जो  खंड  ६,  उपखंड  (२)  का  संशोधन  कर

 कई  बार  एक  निकाय  समाप्त  हो  जाने  पर

 दूसरी  को  मान्यता  देनी  पड़ती  है  ।  इसे
 के  निर्वाचनਂ  की  शक्ति  चाहते  थे  |

 a संविधि  में  रखना  कठिन  इसी  कारण  इस  समय  मुझे  केवल  यही  कहना  है  ।

 स०  न हम  अनुभव  करते  हें  कि  अच्छा  हो  यदि

 हम  इन  लोगों  की  एक  तालिका  ले  लें  और

 सभापति  महोदय  :  इस  प्रस्ताव  पर
 प्रान्तीय  सरकार  को  चुन  लेने  दें  ।  प्रवर

 समिति  के  प्रतिवेदन  के  साथ  यह  भी  लिखा
 दो  संशोधन  हें  ।  एक  श्री  केशवैयंगार  का

 हू  ।  क्या  वह  चाहते  हें  कि  इसे  सभा  के  समक्ष
 गया  है  कि  हमें  छोटो  उत्पादकों  को  भी

 रखा  जाय  ?
 जद  करना  चाहियें  |  इस  समय  यह  बहुत  कठिन

 हे  किः  छोटे  उत्पादकों  का  कोई  संघ  बना  कर  श्री  केदावयंगार :  में  वापस  लेने  की

 उस
 में

 से  निर्वाचन  किया  जाये  ।  कुछ  न  अनुमति  चाहता  हूं
 ।

 तो  करना  ही  होगा  |  हम  ने  सोचा
 अनुमति  वापस  लिया  गया  |

 कि  नामों  की  एक  तालिका  ले  ली  जाये  और

 ब्यक्ति  चुनने  का  काम  प्रति  सरकार
 सभापति  महोदय  :  दूसरा  संशोधन  एम०

 एस०  गुरु पाद स्वामी  का  हे  |
 छोड़  दिया  जाये  और  इस  प्रकार  पर्याप्त

 संख्या  में  प्रतिनिधि  हो  जायेंगे  ।  परन्तु  में  श्री  एम०  एस०  गुरु पाद स्वामी  :  सं

 माननीय  सदस्यों  की  के  अनुसार  कोई  चाहता  हुं  कि  उसे  सभा  के  समक्ष  रखा  जाय  ॥
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 सभापति  महोदय  द्वारा  संशोधन  वर्ष  में  एकरूप  ता  लाने  के  विचारसे  करता  हूं
 ।

 श्री  ato  डी०  कृष्णमाचारी  et

 हुआ  विभिन्न  फसलों  के  विभिन्न  ag  काम  में

 सभापति महोदय  :  बदने  यह  है  <  लाते  हैं
 ।  उदाहरणों जूट  के  लिए यह  वच

 विक्रय  विस्तार  १  जुलाई  से  ३०  जून  तक  होता  टे  ।  रूई  के

 ९४२,  प्रवर  समिति
 लिये  इस  वर्ष  का  समय  दूसरा  हू

 अतः
 विशेष

 द्वारा  प्रतिवेदित रूप  में  अग्रेतर  फसल  के  अनुसार  हमें  अपना  निश्चित

 संशोधन  करने  वाले  विधेयक पर  करना  पड़ता  है  ।  मेरा  विचार  है  कि  इस

 विचार  किया  जाय  ै  मामले  में  किसी  प्रकार  की  अनुरूपता  लाने

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।  से  आंकड़ों  में  बड़ी  कठिनाई  होगी  ।

 खण्ड २  स  ४  तंक  उपाध्यक्ष महोदय  :  में  समझता  हूं  कि

 सभापति  महोदय
 :

 इन  खण्डों  पर  कोई  माननीय  सदस्य  उस  पर  जोर  नहीं  दे  रहे
 ह

 संशोधन  नहीं  है  ।  @
 a  |

 wet  यह  हैं  :
 श्री  केदावयंगार :  जी  नहीं  ।  में  उस  पर

 ्  २  से  ४  तक  विधेयक
 जोर  नहीं  दे  रहा  हूं

 ।

 का  अंग

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |
 उपाध्यक्ष महोदय  :  में  समझता  हूं  कि

 खण्ड  ५  पर  अब  कोई  संबोधन  नहीं  हूं  ।

 खण्ड  २  से
 ४

 तक  विधेयक  में  जोड़

 दिये  गये  ।  श्री  एन०  एम०  लिंगम  में  जानना

 महोदय  पीठासीन  चाहता  हुं  कि  क्या  माननीय  मंत्री  को  इस

 बात  में  कोई  आपत्ति  हे  यदि  ag  को
 खण्ड  ५  (१९४२  के  अधिनियम  ७  धारा

 विनीत  कर  के  अप्रेल  से  ara  तक  माना
 ३  का

 जाय ?
 श्री  केदबेयंगार  :

 में  प्रस्ताव  करता हुं
 :

 2,  पंक्ति  १९  और  Yo  श्री  टी०  टी ०  कृष्णमाचारी  :  जैसाकि

 में  ने  यह  एक  ऐसी  बात  है  जो  काफी
 first  day  of

 August  की  फसल  की  प्रवृत्ति  पर  अधिकतर  निर्भर
 and  ending  with  the

 first  day  of  July  next  followingਂ
 है  ।  हमें  किसी  अन्य  वर्ष

 की
 अपेक्षा  फसल  के

 ay  को  मानना  पड़ता  है  ।  फसल  धीरे  धीरे
 अगस्त  तथा  उस  से

 अगले  वर्ष  की  रे  जुलाई  को  तैयार  होती  हैं  तब  नयी  फसल  का  मामला

 उठता  हैं  ।  हम  उसी  समय  वर्ष  समाप्त  कर समाप्त  होने  के  स्थान  पर

 first  day  of  April  and  देते  हें
 |

 ending  with  the  thirty  first  लिंगम  :  में  समझता श्री  एन०  एम०

 day  of  March  next  followingਂ  था  कि  फसल  की  दवा  ्  या  अप्रैल  तक

 ate  और  उस  से
 ठीक  ठीक  मालूम  हो  जाती  ।

 अगले  ay की  ३१  मार्च को  समाप्त  श्री  ठी ०  टी ०  कृष्णमाचारी  :  स्थिति

 सि
 होने  वालेਂ  ]  रख  दिया  जाय  (  यह  है  कि  फसल '  का  तैयार  होना  दिसम्बर

 में  इस  aa
 म््श्ग (Gert  ||  प्रस्ताव  काफी  में  प्रारम्भ  होता है  ।  हम  सितम्बर  से  अनुमान

 बोर्ड  के  वित्तीय  ay  और  सरकार  के  वित्तीय  लगाना  प्रारम्भ  कर  देते  हें  ।  फरवरी



 &RQ8  काफी  विक्रय  विस्तार  १९५८  प्र ).  विधि  यक

 टी  ०  दी ०

 और  मार्च  में  काम  बहुत  बढ़  जाता  हैं  ।  अप्रैल
 ह कि [ मसुर  सरकार  द्वारा  नामनिर्देशित  किया

 फसल  का  वह  काम  समाप्त  होने  लग  शब्द  हटा  दिये  जायें  ।

 जाता  हैं  ।  हमें  कोई  ऐसा  वर्ष  तय  क  रना  है NET  g  (४)  पृष्ठ  ३,  पंक्ति  २  और  ३  में

 जो  मुख्य  फसल-ऋतु  के  बीच  में  न  कि
 "to  be  nominatedਂ  by  the

 अन्त  में  ।  Government  of.  Madras”’

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रत्  यह
 हैं

 :  ci Fale  सरकार  द्वारा  नामनिर्देशित

 कि  खण्ड  ५  विधेयक  का  अंग  शब्द  हटा  दिये  जायें  ।

 बने
 (५)  पृष्ठ  2  पंक्ति  १४

 is
 प्रस्ताव  स्वीकृत  हआ  |  के  बाद  (2A)  The  Persons

 a |  to  represent  the  iriterest
 खण्ड  ५  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया

 referred  to  in  clause  (vi)
 खण्ड  ६  (१९४२  के  अधिनियम  ७,  घारा

 (vii)  (viii)  of  sub-section(2)
 ४  का

 shall  be  elected  or  nomi-

 उपाध्यक्ष  उपाध्यक्ष  :  माननीय  मंत्री  ने
 nated  as  may  be  prescribed”’

 कुछ  संशोधन  पेश  किये  हूं  ।  उन  सब  का

 प्रस्ताव  कर  सकते  हें  ।  [“  उपधारा  (२)  के  खाड  (६),

 श्री  टी०  टी०  कृष्णमाचारी :  में  प्रस्ताव  (७)  और  (८)  में  निर्दिष्ट  हितों  का

 नारीत्व  करने  वाले  लोगों  या  तो  चना करता  हू
 जायेंगी  नामनिर्देशित  किया  STAT

 (१)  पृष्ठ
 2 ~  पंक्ति  १४  के  बाद

 कि  परिचित  किया  यह  वाक्य

 यह  जोड़ा  जाय

 (xiv)  Three  members

 रखा  जावे
 ह

 ~

 (२)  पंक्ति  १५  में  ZA"  tte reo
 of  parliament  of  whom  two

 शब्द  के  स्थान  पर
 ”

 RB  [Ra  |  रखा

 shall  be  elected  by  the  House
 जावे

 ot  the  people  and  one  by  the

 Council  of  Statesਂ  उपाध्यक्ष  महोदय  हम  किस  प्रक्रिया

 को  काम  में  लायेंगे  ?  क्या  में  सभी  संशोधनों
 |  (४)  संसद  के  फोन  सदस्य  जिन  में  से

 लोक-सभा  और  एक  राज्य-सभा  द्वारा
 के  प्रस्तुत  हो  जानें  की  अनुमति  दू  ।

 चुने  श्री  ठी०  ato  कृष्णमाचारी  :  यदि  इसे

 निपटाया  जाये  तो  शायद  अन्य  संशोधनों
 (२)  पृष्ठ  २,  पंक्ति  ४०  और  ४१  में

 की  आवश्यकता  नहों  होगी  |
 be  nominated  by  the

 Chief  Commissioner  of  Coorgਂ  उपाध्यक्ष  महोदय
 :  क्या  माननीय  मंत्री

 के  मुख्या युक्त  द्वारा  नामनिदेंकित  इन  के  सम्बन्ध  में  कुछ  कहना

 चाहते  है
 ?

 feat  शब्द  हटा  दिये  जायें  ।

 श्री  टी ०  टी०  कृष्णमाचारी  :  में
 (३)  पृष्ठ  २,  पंक्ति  ४३  और  ४४  में

 the  gq
 द्र ी  कि  इस  सभा  में  प्रकट

 be  nominated  by  रुपा  कर  चुका

 Government  of  की  गई  इच्छाओं के  समर्थन हम  सहमत
 Mysoreਂ



 ५२५  २३  नवम्बर  १९५४  )  विधेयक  ५२६
 ,

 काफी  विक्रय  विस्तार

 हो  गये  हें  कि  चुनाव  के  fea  नियम  व्यक्ति वालों  द्वारा  चुने  जायेंगे  और  दो

 नियत  कर  दिये  द  कंवल  ऐस  लागों  ५०  एकड़  से  कमਂ  में  उत्पादन  करने  वालों

 की  नियुक्ति  को  जो  चने  जाने  लायक  न  का  प्रतिनिधित्व  करने  वाली  सीमाओं  द्वारा

 हों  थोड़ा  उत्पादन  करने  are  हों
 भज  गये  नामों  में  से  नामनिर्देशित  होंगे  ॥

 छोड़ा  जाये  ।  भें  यह  भी  कहना  चाहता  हं  कि  या  प्रारम्भ  में  हम  ऐसा  करें  और  कुछ  समय

 नियमों  में  स्पष्ट  रूप  से  बता  दिया  जाय  कि  उपरान्त  जब  बागों  के  छोटे  स्वामी  इकट्ठे

 चने  जाने  वालों  और  नामनिर्देशित  होने  तो  वह  अपने  में  से  किसी  को  चुन  सकते

 वालों  की  संख्या  क्या  है  ।  2  जहां  तक  अधिक  उत्पादकों  का  सम्बन्ध

 उन  के  चुनाव  में  कोई  कठिनाई  नहीं  होती
 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  संशोधन  रखे

 गय े।
 या  तो  हम  सीमाओं  को  अलग  अलग

 निधित्व  दे  सकते  हें  या  हम  सभी  aust
 श्री  पाटनकर  मुझे इस

 से  कोई  मतलब  नहीं  कि  सदस्य  चुने  जाते  हें
 को  इकट्ठा  कर  सकते  हें  ।  इस  प्रकार  का

 मताधिकार  प्राप्त  करना  सरल  है  ।  कठिनाई
 या  नामनिर्देशित  किये  जाते  हें  ।  इस

 तो  छोटे  उत्पादकों  के  सम्बन्ध  में  पैदा  होती
 वित  संशोधन  के  अनुसार  सरकार  इस

 है  ;  उस  पर  हमें  विचार  करना  है  ।  हो  सकता
 कार  को  अपने  हाथ  में  लेना  चाहती  है  ।

 है  कि  प्रारम्भ  में  हम  लोगों  को  नामनिर्देशित
 में  माननीय  मंत्री  के  सामने  यह  बात  रखना

 कर  दें  और  बाद  में  हम  नियमों  का  संशोधन

 चाहता  हूं  कि  क्या  उन्हों  ने  अभी  तक  यह
 कर  दें

 ।
 मेरे  मित्र  श्री  केशवैयंगार  ने  बिल्कुल तय  नहीं  किया  है  कि  प्रतिनिधियों  का  चुनाव

 होगा  या  सरकार  उन  को  नामनिर्देशित
 ठीक  कहा  कि  हमें  चाहिये  कि  हम  इस  मामले

 को  बिल्कुल  स्पष्ट  कर  चाहे उन  का
 करेगी  ।  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय

 द्वारा  बनाये  गये  इस  प्रकार  के  नियमों  पर
 अनुपात  दो  और  दो  हो  या  तीन  और  एक  ।

 यदि  हम  देखें  कि  कुछ  छोटे  उत्पादकों  की  कोई
 आपत्ति  की  जा  चुकी  है  ।  बोर्ड  के  संविधान

 को  देखने  से  हमें  पता  लगता  है  कि  नियमों
 सन् था  है  तो  हम  उनसे  एक  व्यक्ति  को  चुनन

 ्र
 के

 के  लिये  कह  सकते  हें  और  एक  और  व्यक्ति
 बन  जाने से  पूर्व  सरकार  यह

 का  उपबन्ध  कर  सकते  हें  ।  में  श्री  पाटनकर
 निचय  कर  लेना  चाहिये  कि  प्रतिनिधियों

 को  विश्वास  दिलाना  चाहता  हूं  कि  नियम
 का  चुनाव  होगा  या  उन  को  नामनिर्देशित

 बिल्कुल  स्पष्ट  और  विशिष्ट  होंगे  | ह  कारी  ि
 ।

 श्री  टी०  ठी०  कृष्णमाचारी  :  में  अधीनस्थ
 थी  दामोदर  मेनन  :  नामनिर्देशन  शब्द

 विधान  समिति  का  प्रतिवेदन  देख  चुका  हूं
 से  माननीय  मंत्री  का  क्या  मतलब  हैं  ;  राज्य

 और  में  श्री  पाटनकर  से  सहमत  हूं  कि  विशेष  सरकार  द्वारा  या  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  ?

 रूप  से  बुरे  लगने  वाले  नियम  बदल  दिये

 जायें  ।  यह  बात  हमारे  दिमाग  में  उस  समय  श्री  टो०  टी०  कृष्णमाचारी  :  नियमों

 थी  जब  हम  ने  इस  संशोधन  का  प्रारूप  तेयार  में  इस  का  उपबन्ध  किया  जायेगा  ।  जहां

 किया  था  ।  मतलब  यह  है  कि  नियम  स्पष्ट  तक  केन्द्रीय  सरकार  का  सम्बन्ध  उस  के

 होना  चाहिये  ।  मान  लीजिये  आप  को  चार  लिये  किसी  व्यक्ति  को  ढूंढना  कठिन  है
 ।

 व्यक्ति  लेने  हे--मेरे  माननीय  मित्र  इसे  यदि  हम  नामनिर्देशन  की  प्रक्रिया  निशचित

 निश्चित बात  न  मान  बैठे--तो  दो  व्यक्ति  करते हैं  ;  तो  भी  वह  जिस  को  चाहें  उस

 ५०  एकड़  से  अधिक  भूमि  में  उत्पादन  करने  नामनिर्देशित  नहीं  कर  सकते  |
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 का  अभिप्राय  काफ़ी  का  उत्पादन  करने  वाले
 श्री  दामोदर  मेनन  :  क्या  नामनिर्देशित

 करने  का  अधिकार  राज्य  सरकारों  को  दिया  राज्यों  को
 प्रतिनिधित्व

 देना  हे  ।

 जायेगा ?  श्री  eto  डी०  कृष्णमाचारी  :  यदि  इस

 श्री  टी०  टो०  इच्छाचारी  :  नियमों  में
 सभा  माननीय  सदस्यों  का  पर्याप्त

 इस  का  वर्णन  किया  जायेगा  और  हम  संबंधित
 निधित्व  नहीं  होता  तो  नामनिर्देशन  को

 लोगों  से  परम  अवश्य  लेंगे  ।  कुछ  अधिकार
 भी  ;  हम  उस  के

 लिये  कुछ  कर  भी  सकते  ।  पर  एक  बात

 श्री  ए०  एम०  थामस  किस  उपबन्ध  और  है  जिस  पर  विचार  करना  है
 ।

 हमें

 के  अनुसार  सरकार  चुनने  या  arf fara  इस  विधेयक  को  राज्य-सभा  में  भी  भेजना

 करने  या  चुनाव  या
 नामनिर्देशित  का  है  ।  बिचार  यह  है  कि  संसद  के

 फोन
 सदस्यों

 कार  संभालने  के  लिये  बाध्य  है  |  में  से  दो  इस  सभा  और  एक  राज्य  से

 चने  जायेंगे  ।  यदि  इस  अनुपात  को  परिवर्तित
 श्री  टी०  ठी ०  कृष्णमाचारी  :  में  बताता

 किया  जाये  तो  यह  विधेयक  राज्य  सभा  से

 हूं  कि  उन  में  से  आधे  तो  चने  हो  जायेंगे  ।
 पारित  नहीं  हो  पायेगा  |

 हो  सकता  है  सभी  लोग  चुने  हुए  हों  ।

 थ्री  नम्बियार :  मेंने  खंड  ६
 पर  चार

 श्री ro  एम०  थामस  :
 में  सुझाव

 संशोधन  पेश  किये  हैं  ।  मुझे  उन  का  प्रस्ताव

 रखता  हूं  कि  के  उपबन्ध  के  अनुपात
 करने  की  अनुमति  दी  जाय  |

 में  चने  या  नामनिर्देशित  किये  गये  शब्द

 में  प्रस्ताव  करता हूं जोड़  दिये  जायें  ।

 (१)  पृष्ठ  २  पंक्ति  २८  और  २५

 श्री  टी०  gto  कृष्णमाचारी
 के  स्थान  पर  (1)  a  Chairman  to

 का  अथ  होता  ह  के  उपबन्ध
 be  elected  by  the  members  of

 के  अनुसार  ।
 the  Boardਂ  सभापति  जो  ats

 वाणिज्य  मंत्रो  के  सदस्यों  द्वारा  चुना  जाय  |
 वाष्प  रख

 कुछ  बात  विश्वास  पर  भी  छोड़  दीजिये  ।  दिया  जाय  ॥

 टी ०  टी०  कृष्णमाचारी  एक  इस  के  पश्चात्  श्री  नम्बियार  नें  संशोधन

 बार  नियम  बन  जाने  के  बाद  उन  में  परिवर्तन  संख्या  ३७,  ४०  और  ४४  का  प्रस्ताव  किया  ।

 करना  कठिन  होगा  ।  में  सभा  को  विश्वास

 दिलाना  चाहता
 उपाध्यक्ष  महोदय

 :  अब  में  माननीय
 कि  सरकार  FT

 यही

 विचार  हूं  ।
 में  नहों  समझता  कि  हम  यहां

 मंत्री  द्वारा  प्रस्तुत  fer  गये  संशोधनों  को

 पर  कुछ  वचन  केने  के  बाद  उस  से  डिग
 सभा  सम्मुख

 मतदान  के  faq  रखूं  ता  ।

 get  यह
 or
 2

 जायेंगे  ।

 पृष्ठ  २  पंक्ति  १४  के  बाद  यह  जोड़ा
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  में  संशोधन

 aa
 संख्या  २३,  और  १  से  ४,  जो  खण्ड  ६  के

 सम्बन्ध  में  माननीय  मंत्री  द्वारा  रखे  गये  हैं  three  members

 प्रस्तुत  करूंगा  |  of  Parliament  of  whom

 श्री  केदावेयंगार  में  त॑  संशोधन  संख्या  two  shall  be  elected  by

 २३  पर  एक  संशोधन  पेश  किया  है  ।  उस  the  House  of  the  People
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 and  one  by  the  Council  जायेगा  या  नामनिर्देशित  fear  जायेगा

 के  तीन of  Statesਂ  कि  परिचित  किया  जायेਂ  वाक्य  रखा

 सदस्य  जिन में  से  द 4  लोक-सभा  जाये  |

 और  एक  राज्य  सभा  से  चने  जायेंगे .]
 (२)  पंक्ति  १५

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |
 शब्द  के  स्थान

 उपाध्यक्ष  महोदय  yer  यह  है
 पर  रखा  जायें  i

 पृष्ठ  x,  पंक्ति  ४०  और  ४१  प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ
 |

 be  nominated  by  the  chief
 उपाध्यक्ष  महोदय

 :  में  माननीय  मंत्री

 Commissioner  of  Coorgਂ  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  श्री  नम्बियार

 [st  के  मुख्या युक्त  द्वारा  नामनिर्देशित
 द्वारा  प्रस्तुत  किये  गये  कौन  कौन  से  संशोधन

 किया  है जायगा  ase  हटा  दिये  जायं  ।  इस  संशोधन  द्वारा  अवरुद्ध  हो  गये  है  ?

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |
 श्री  टी०  टी०  कृष्णमाचारी  :  श्रीमान

 -  उपाध्यक्ष  महोदय
 :  प्रश्न

 यह हूं  संशोधन  संख्या  ३४  को  छोड़  कर  झष  सभी

 अवरुद्ध  हो  गये  हें  ।
 पृष्ठ  २,  पंक्ति  ४३  और  ४४

 be  nominated  by  the  Govern-  उपाध्यक्ष  महोदय  :  अतः  संशोधन  संख्या

 ment  2;  ४०  और  ४४  अवरुद्ध  हो  गये  । of  Mysoreਂ  ['  कैमेरून

 सरकार  द्वारा  नामनिईशित  किया  श्री  वी०  पी०  नायर  में  संशोधन

 दाऊद  हटा  दिये  जायें  ।  संख्या  ३४  पर  बोलना  चाहता  हूं  ।  सरकार

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |  ने  सभापति  को  चुनने  के  बजाय  उसे

 उपाध्यक्ष सहोदय  :  प्रदान  यह  है  :  निर्देशित  करने  का  जो  विचार  किया  है  वह

 पृष्ठ  3,  पंक्ति  \  और  में  बहुत  खतरनाक  कदम  ax  |  सभापति  को

 be  nominated  by  the  Govern-  काफी  बरबाद  की  बैठकों  का  प्रधान  बनना

 ment  of  Madrasਂ  सरकार  पड़ेगा  और  बोर्ड  में  जिन  हितों  के  प्रतिनिधि

 द्वारा  नामनिर्देशित  किया  ace  हटा  @  उन  में  सन्तुलन  स्थापित  करना  पड़ेगा  |

 दिये  जायें  ।
 इस  के  जब  आप  कोई

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |  पति  नियुक्त  कर  चूके  होता तोः  आप  देखेंगे

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  प्रश्न  यह  हं  कि  काफ़ी  बों  की  टेलीफोन  पर

 पृष्ठ ३  वाणिज्य  मंत्रालय  के  किसी  कक्ष  से  बताई

 (१)  पंक्ति  vars  के  बाद  जाया  करेगी  ।  यद्यपि  सरकार  का  कहना

 है  कि  वे  नामनिर्देशन  फिर  भी  हम The  persons  to  represent  the

 interests  referred  to  in  clauses  नें  देखा  हूं  कि  नामनिर्देशन  ऊलजलूल

 (vi),  (vii)  and  (viii)  of  Sub-Sect-
 ढंग  से  किया  गया है  ।  परन्तु  काफ़ी  ate  में

 ion  (२)  shall  be  elected  or  nomi-  प्रतिद्वन्दी  हित  रखने  वाले  विभिन्न  व्यक्ति

 nated  as  may  be  prescribedਂ  @  उन  का  प्रतिनिधित्व  होना  आवश्यक  है  ।

 ["  उपधारा  (२)  के  खण्ड  (६),  और  ऐसी  स्थिति  में  जबकि  आप  सभापति

 (w)  और  (८)  में  निर्दिष्ट  हितों  का  पद  पर  ऐसे  व्यक्ति  को  नियुक्त  करते  हैं

 निधित्व  करने  वाले  लोगों  को  या  तो  चना  जो  वाणिज्य  मंत्री  के  विचारानुकल  तो
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 खण्ड  ८  ।  श्री सरकार  का  दृष्टिकोण  सदैव  सुरक्षित  उपाध्यक्ष  महोदय

 रहेगा  ;  और  दूसरी  ओर  सभापति  उस  बोगावत  तथा  डा०  राम  सुभग  सिंह  में  से

 ढंग  से  सन्तुलन  नਂ  रख  सकेगा  जिस  की  कोई भी  यहां  नहीं  है  ।  खण्ड  ९  में  कोई

 विभिन्न  हितों  के  व्यक्तियों  को  आवश्यकता  धन  नहीं  है  ।  प्रश्न  यह  हैं  a

 होगी  ।  में  कहता  हूं  कि  यही  एक  ऐसा  बोर्ड  खण्ड  ८  तथा  १९,  विधेयक के  अंग

 नहीं  हें  जिस  में  सरकार  इस  प्रकार  से  कदम  बाहर

 उठाना  चाहती  हैं  ।  एक  रबर  बोड़ें  भी  है  प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ
 निकट  भविष्य  में  स्थापित  होगा  ।.

 खण्ड  a  तथा  ९  विधेयक a  जोड़
 वहां  भी  एक  विशिष्ट  परिवर्तन  किया  गया

 दिए  गए

 वब  इस  मामले  के  पीछे  कहानी  है  ।  इस  के
 खण्ड  १०  से  १७  तंक बारे  में  और  इस  सम्बन्ध  में  कि  सरकार

 कोई  माननीय इस  स्थिति  में  निर्वाचित  सभापति  के  स्थान  उपाध्यक्ष  महोदय

 सदस्य  कोई  संशोधन  प्रस्तुत  नहीं  कर  रहा  है
 । पर  नियुक्त  सभापति  रखना  क्यों  आवश्यक

 में  इन  सब  खण्डों  को  प्रस्तुत  करूंगा
 '। समझती  में  कल  कहूंगा  ।  परन्तु  यह  बहुत

 ही  स्पष्ट हूं  ।  कम  से  कम  जहां  तक  प्रश्न यह  है  :

 कारी  कार्यों  जैसे  सभापति  जो  ats  खण्ड  १०  से  खण्ड  १७  तक

 यक  के  अंग  बनें  ।' की  बैठकों  में  सभापतित्व  करते  सम्बन्ध

 मुझे  विश्वास  रार कार  द्वारा  नियुक्त  प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 किया  गया  कोई  भी  व्यक्ति  सरकारी  प्रभाव
 खण्ड  १०  से  १७  तक  विधेयक  में  जोड़

 से  मुक्त  नहीं  होगा  ।  इस  के  अतिरिक्त  उस
 दिये  गये  |

 व्यक्ति  को  सरकार  का  दृष्टिकोण  अनि वा यें
 खण्ड  १८--(१९४२  के  अ्रधिनियम  ७

 रूप  से  इस  बोड़  पर  धोना  पड़ेगा  ।  इसी
 की  धारा  ३१  के  स्थान  पर  नई  धारा  की

 कारण  हम  सभापति  की  नियुक्ति  सरकार

 द्वारा  किये  जाने  पर  आपत्ति  करते  हैं  ।
 श्री  Zo  ZTo  कृष्णमाचारी  :  मेरे  दो

 श्री  टो०  टी०  कृष्णमाचारी  संशोधन हें  ।  में  प्रस्ताव करता  हूं  :--
 में  जों  पहले  कह  चुका  उस  से  अधिक  और

 (१)  पृष्ठ  ६  पर  पंक्ति  १६  के

 कुछ  नहीं  कहना  चाहता  |
 यह  वाक्यांश जोड़ा  जाये

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  प्रस्ताव  प्र  to  meet  the  ex-

 किया  गया  तथा  अस्वीकृत  हुआ  ।  pen  ses  for  securing

 better उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रदान  यह  हैं  :  working  condi-

 tions  and  the  provision खण्ड  ९,  संशोधित  रूप  विधेयक

 का  अंग  बनें  पै
 and  improvement  of

 amenit:es  and  incentives
 प्रस्ताव  स्वीकृत  FHT  ।

 for

 खण्ड  ६,  संशोधित  रूप  विधेयक  में

 जोड़  दिया  गया  |
 प्राप्त  सुविधाओं  का  उपबन्ध  तथा

 खण्ड  ७,  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।  उनमें  सुधार  के  तथा  मजदूरों को
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 प्रोत्साहन  देने  के  व्यय
 को

 पूरा  करने
 के  यह  है  :

 १९  विधेयक  का  बने  (2

 (२)  पृष्ठ  ६
 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 and:
 गैप

 (१)  पंक्ति  ८  में
 “

 (le)  —  खण्ड १९  विधेयक  a  जोड़  दिया गया
 (  ATS  घ्  हटा  दिया

 arr  खण्ड  २०  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  नया  खण्ड  २०-क  |

 wed  में
 श्री  दी०  कृष्णमाचारी  :  यह  हो

 )
 जोड़ा

 चुका है  ।
 जाय  |}

 खण्ड  RI—( VEKR  के  झ्र धि नियम  ७, श्री  एन०  सामना  क्या  में  एक  त्रुटि

 का  संकेत  कर  सकता  हूं
 ?

 संशोधन  कहता
 धारा  ४८  का

 है  कि  पंक्ति  १६  के  oer  में  जोड़ा  श्री  टाल  टो०  कृष्णमाचारी  :  मेरे  दो

 जाय |  मेरा  विचार  है  कि  वहां  पर  पंक्ति  संशोधन हैं  ।  एक  औपचारिक हे  कौर  दूसरा

 १२  होना  चाहिये  |
 आनुषंगिक हैं  ।  में  प्रस्ताव करता  हुं

 att  दो०  ato  कृष्णमाचारी  वहां
 (१)  पृष्ठ  9,  पंक्ति  ७  में

 शब्द  है  ।  मेरा  ख्याल है  कि  यहां यह

 अशुद्ध  टाइप  हुमा है  |  पंक्ति १६  यह
 ददन नि  )  के  स्थान पर

 समाप्त  होता  है  ।  में  समझता  हूं  कि  यह  पंक्ति

 १२  में  होना  चाहिये  |  दाऊद  शौर  उप-खण्ड
 or  elec-

 tion  निर्देशन  या
 में  से  निकाला  है  ।

 नहीं  यह  ठीक  है  ।  यह  ज्यों  का  त्यों  होना
 )  शब्द  रखे  जायें  ।

 चाहिये  ।  क्योंकि  अन्य  खण्ड  (=)  बाद  में  पृष्ठ  ८,  ८

 जाता  है  |  यह  संशोधन  शुद्ध है  ।  the  Indian  market’

 खण्ड  प्रस्तुत  किया  जा  चुका  हैं  ।  वह  बाजार  शब्दों

 संशोधन  संख्या  २४  है  ।  यह  कौर  खण्ड  को  हटाया जाय  16.0

 में  जोड़ा  जाना  चाहिये  ।  यह  ठीक है  ।  उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  दोनों  प्रस्ताव

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  दोनों  उपरोक्त  प्रस्तुत  हुये  तथा  स्वीकृत  हुये  ।

 संशोधन  प्रस्तुत  हुये  तथा  स्वीकृत  हुये  ।  उपाध्यक्ष
 महोदय

 :
 प्रदान  यह  है

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :--
 २१  संबोधित रूप  में  विधेयक

 १८,  संबोधित  रूप  विधेयक  का  बने  ह
 ?

 का  अंग  बन  |
 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुमा ।  खण्ड  २१  संशोधित  रूप  विधेयक  में

 खण्ड  १८  संशोधित  रूप  में  ,  विधेयक  जोड़  दिया  गया

 में  जोड़  दिया  गया  |

 खण्ड  २२  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  |
 खण्ड  १९  तथा  २०

 उपाध्यक्ष  महोदय  खण्ड 28  पर  कोई  खण्ड  १  विधेयक  का  नाम  तथा

 संशोधन नहीं  है  नियम  सुत्र  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये
 ।
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 मेरा श्री  ठी०  टी ०  कृष्णमाचारी  प्र

 करता  हूँ  :--

 ने  yer  उठाया  उन्हें  उस  बारे  में

 किया  जायें  प  होरा  चाहिये  कि  हम  संसत्सदस्यों  की

 उपाध्य  महोदय
 जायें  टूर  कर  सकते  हें  ।  ay  विधान-मण्डलों

 के  सदस्यों  की  अनहूँतायें.दूर  नहीं  कर  संकते  ।

 हुआ ।

 श्री
 दामोदर

 सेनन  :
 चर्चा

 का
 उत्त  हम  किसी  भी  अधिनियम  में

 देते  हुये  माननीय  मंत्री  उस  बात  जो  मेंने
 जो  हम  यहां

 अधिनियमित
 करते  हैं  ;

 कोई

 नियुक्त  किये  गये  सभापति  के  लिये  अधिक

 भ्र धि कार  प्राप्त  करने  के  बारे  में  कही  में  स्पष्ट  उल्लेख  ह्  कि  सदस्यों  की  अर्हताओं

 के  बारे  में  प्रत्येक  विधान-मण्डल  को  अपने
 में  ने  कहा

 मेरा  ख्याल  हैं  जब  नियुक्त  वि

 काफ़ी बोर्ड  का  प्रमख  अधिकारी  बन
 कुछ  नहीं  कर  सकते

 |

 है
 तो

 डर  यह  पैदा  होता  है  कि  सरकार  नियुक्त

 किये  सभापति  व्यवहारिक  रूप  के  बारे  में  सदैव  ही  छोटी  छोटी  कृपाओं
 ं

 ग्रन्थकार  भी
 दे  दे

 ।  हो
 सकता

 ने  जो  किया  है  उसे  उन्हों  ने  स्वीकार  किया
 ् गये  सभापति  को  अपनें  निदेशानुसार

 कार्य

 |

 करने
 को

 कहे
 ।  उसमें  यह  भय  है

 ।  ~  a
 श्री  केशवेयंगार  क्या  में  कुछ  कह

 में  मंत्री  महोदय  से  यह  श्रीनिवासन  चाहता  हूं
 सकता  हुं  ?

 कि  सरकार  उन  मामलों  में  जहां  बोझ  तथा

 सभापति  के  मत  में  विभिन्नता  स्वयं  उपाध्यक्ष  महोदय  :  में  नियम

 विचार
 करेगी  कौर  स्वतंत्र  देगी

 ।  को  कुछ  जिला  करूंगा  |  माननीय  सदस्य  बोल

 बोर्ड  में  उत्पादकों  के
 प्रतिनिधियों

 में  संकते  है ं|

 श्री  केदावेयंगार  विधेयक  की  इस

 उसके  लिये  में  उनका  कृतज्ञ  हूं
 ।  आशा

 अन्तिम  स्थिति  में  क्या  माननीय  मंत्री  का

 करता  हूँ  कि  मंत्री  महोदय  निर्वाचित  सभापति  ध्यान  इस  ओर  आकर्षित  कर  सकता  हूं  कि

 अधिकार  प्राप्त  करना  एक  बात  हैं  और  उस

 श्री  एस०  सी०  सामन्त  का  सदुपयोग  करना  और  बात  ।  माननीय

 are  में  निर्वाचन  द्वारा  तीन  संसत्सदस्यों

 का  प्रतिनिधित्व  होगा  और  उत्पन्न  होने  रित  हूं  कि  इस  विधेयक  में  जिनਂ  अधिकारों

 वाली  अनहूंता  अधिनियम  द्वारा  हटा  दी  को  प्राप्त  किया  गया  g  उन  का  दुरुपयोग

 होगा  |  अब  बातें  के  प्रत्येक  व्यक्ति  की  नियुक्ति
 गई  है

 ।
 परन्तु  मेरे  मस्तिष्क  मं

 एक  विचार
 ~

 आता  2  कि  अधिनियम  में  निर्वाचन  कर  करने  में  सरकार  को  पर्याप्त  स्वेच्छा  का

 उपबन्ध  होने  के  कारण  राज्य  विधान-मण्डलों  प्रयोग  करने  का  अधिकार  fear  गया  Q

 और  प्रत्येक  वात  बोर्ड  के  सदस्यों  पर  निर्भर
 के  निर्वाचित  सदस्य  भी  आ  सकते  हें  ।  अतः

 उन  के  लियें  कोई  उपबन्ध  होना  चाहिये  ।  a a  |  परन्तु  यह  इस  प्रकार  केवल  सरक
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 ढंग  को  चाहते  हें  तो  हम  इस  नहीं  चाहते
 ।

 के  हाथ  की  कठपुतली बनेगा  ।  मंत्री  महोदय

 से
 में  यह  श्राइवासन चाहता  हूं  कि  सभापति  लोकतंत्रात्मक  प्रणाली  में  धनी  व

 नियुक्त  करने  का  प्रश्न  केवल  अल्प  काल  निर्धन  प्रत्येक  को  एक  मत देने  का  अधिकार

 के  लिये  प्रयोगात्मक रूप  में  अपनाया  जायेगा  होता  और  यदि  इस  रूप  में  लोकतंत्रात्मक

 और  ate ही  हम  निर्वाचन  द्वारा  नियुक्ति  सिद्धान्तों  को  कार्यान्वित  किया  जाता  तो

 की  पद्धति  अंगीकार कर  लेंगे  ।  wea  ही  are  है  ।

 में
 इस  विचार से  पूर्णतया  सहमत  हूं

 '
 श्री  एन०  एम०  सभा  तथा

 काफ़ी  उद्योग  से  मेरा  यह  निवेदन  है  कि
 fe  उत्पादकों  के  हितों  की  रक्षा  की  जानी

 हम  wa इस  उद्योग के  विकास  तथा
 चाहिये  ।  में  इसके  लिये  मना  नहीं  करता

 परन्तु यह  संरक्षण  उपयुक्त  प्रकार  से  होना विस्तार  में  एक  नया  अध्याय  आरम्भ

 करेंगे  ।  वास्तव  हितों  और  उद्देश्यों
 चाहिये ।  इन  विचारों  के  साथ  में  विधेयक

 के
 पारित  होने  का  पूर्ण  समर्थन  करता  हुं

 । का  एक  साथ  मिलना  महत्वपूर्ण  होता  है
 |

 at हम  अरब  उद्योग के  विकास  के  एक
 उपाध्यक्ष  महोदय  :

 क्या  माननीय  मंत्री

 को  कुछ  कहना है  ? नये  क्षेत्र  में  पदापंण कर  रहे  इस
 में

 हमें  afar  रूप  से  विभिन्न  हित  श्री  टो०  टो०  कुष्णमाचारो  :  माननीय

 उपभोक्ता  और  ध्  के  सदस्यों
 ने

 जो  कुछ  कहा  है  उस  के  लिये
 लिये  बीच  का  tear  निकालना  होंगा  |

 उन्हें  धन्यवाद
 देने  के  भ्रतिरिकत  मुझे  और

 मुझे  पूर्ण  gare कि  इस  विधेयक के
 कुछ  नहीं  कहना  हूं

 परिणामस्वरूप ह्म  सन्तुष्ट  और  प्रसन्न  होंगे
 ।

 उपाध्यक्ष  महोदय :  यह  है

 श्री  एन०  राबिया  :  काफ़ी
 बोड़  जेसे  विधेयक  संशोधित  रूप

 समस्त बोलो  में  काम  करने के  लोकतन्त्रात्मक  पारित  किया  जाये  |

 ढंग  को  प्रारम्भ करने  के  बार  मेरा  यह  प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 मत है  कि  निर्वाचक-गण  में  सारे  मज़दूरों  उपाध्यक्ष  महोदय :  mit  दस  मिनट
 के  साथ  उत्पादक को  भी  सिलाया  जाय

 रोष हूं
 ।

 अन्य  कार्य  हम  कल  ही  आरंभ
 ताकि  अपने ड्राप  में  से  किसी  को  सभापति

 करेंग ेI

 नियुक्त  करें
 ।

 यदि  उस  प्रकार का  वह

 लोकतंत्रात्मक ढंग  चाहते  हें  तो  में  उस
 का  इस  के  पद चात नन

 स्वागत  करता हूं  ।  यदि  वे  केवल  सभापति  २४,  नव स्वर  १९५४  के  ग्यारह बजे  तक के

 की  नियुक्ति  के  लिये  इस  लोकतंत्रात्मक  लिये  स्थगित  हुई  ।
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